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 लोक-सभा  वाद-विवाद  का  अनूदित  है  और  इसमें
 'अंग्रेजी/हिन्दी  में

 दिये  गये  भाषणों  आदि  का  farat /atrsit  में  अनुवाद  है

 This  is  translated  version  in  a  summary  form’  of  Lok  Sabha  Debates
 and

 contains
 Hindi/English  translation  ण  speeches  ६2.  in  English  /  Hindi.}



 [ag  लोक-सभा  वाद-विवाद  का  a  अनूदित  संस्करण  है  और  इसमें  श्रंग्रेजी|हिन्दी  में

 fea  गये  भाषणों  आदि  का  हि  अंग्रेजी  में  अनुवाद है
 ।

 This  is  translated  version  in  a  summal
 Enelish  translation  of  speec

 orm  of  Lok  Sabha  Debates  and  contains  Hindi/
 etc.  in  English/Hindi.].



 विषय  सूची/001२11४श२15

 अंक  21,  14  1977/23  1899

 No.  21,  Wednesday,  December  14,  1977/  Agrahayana  23,  1899  (Saka)

 विषय  Subject  q/Pace

 प्रश्नों  के  मौखिक  Oral  Answers  to  Questions:—

 *Starred  Nos.  406 *arcifaa  T%4  संख्या  406  a  409,

 411  AR  413
 to  409,  411  and  413

 अल्प  सूचना  प्रश्न  संख्या  6  Short  Notice  Question  No.  6  13-18

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर---व  Written  Answers  to  Questions  18-138

 तारां  कित  प्रश्न  ToT  410,  412  और  Starred  Questions  Nos.  410,

 414 से  425  412  and  414  to  425.

 अतारांकित  wea  संख्या  3797  से  Unstarred  Questions  Nos.

 3836,  3838 से  3843,  3845  3797  to  3836,  3838  to  3843,
 3845  to  3867,  3869  to  3902

 से  3867,  3869 से  3902  और
 and  3904  to  3996

 39044  3996

 दिनांक  16-11-1977  के  रां  कित  Statement  Correcting  Answer  to

 प्रश्न  संख्या  445  के  उत्तर  को  शुद्धि  USQ  445  dated  16-11-1977  139

 करने  बाला  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  Papers  laid  on  the  Table  139-142

 Calling  Attention  to  Matter  of अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की

 are  ध्यान  Urgent  Public  Importance—  142-145

 दिल्‍ली  के  एक  रिहायशी  बंगले  पर  Reported  armed  raid  On  a  re-

 कथित  सशस्त्र  हमला  sidential  bungalow  in  New
 De

 ate  लेखा  Public  Accounts  Committee—  143

 प्रतिवेदन  Forty-fourth  Report

 अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  Committee  on  Subordinate

 Legislation—  416

 तीसरा  प्रतिवेदन  Third  Report

 कार्य  मंत्रणा  Business  Advisory  Committee—  146

 Tenth  Report
 ee. दसवां

 प्रतिबेदन

 किसी  नाम  पर
 अंकित  यह  1  इस  बात  का  द्योतक  है

 कि  प्रश्न
 को  सभा  में  उस  सदस्य  ने  वास्तव

 में  पुछा  था  ।

 The  sign  1  marked  above  the  name  of  a  Member  indicated  that  the  question
 was  actually  asked  on  the  floor  of  the  House  by  him.

 @
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 विषय  Subject  q83/PAGES

 भारतीय  विद्युत  fayaa—  Indian  Electricity  (Amend-

 पर:स्था  पित
 ment)  Bill—Introduced  146

 Maiters  under  Rule  377-- नियम  377  के  अधीन  147-148

 (1)  sated  में
 काफी  ave  का  ara  (1)  Functioning  of  Coffee

 करण  Board  in  Karnataka  147

 (2)  तूफान  पीड़ितों  में
 राहत

 सामग्री  (2)  Appointment  by  Indian

 का  वितरण  करने '
 Red  Cross  Society  of  off-

 में  इण्डियन  रेड  क्रास  सोसाइटी
 cials  to  a  Committee  to
 distribute  relief  ‘materials

 err  अधिकाध्यिं  की..चियक्ति  to  Cyclone  victims  147

 (  )  अगामी  :  उप-चुनाबों  में  उत्तर
 ि

 Reported  misuse  of  Gov-
 ernment  Machinery  in प्रदेश  fagre  और  पंजाब .  में
 U.P.,  Bihar  and  Punjab सरकारी  तन्त  का  कथित

 दु
 प्रयोग  tions

 in  the  coming  bye-elec-
 148

 अनुदानों  को  अनुपूरक  सांगें  )  Supplementary  Demands  for

 1977-7  Grants
 (General),

 1977-78  148-159

 श्री  ओ०  वी
 ०  Shri  0.  V..  Alagesan  148-149

 श्री  कवर  लाल  गप्त  Shri  Kanwar  Lal  Gupta  149

 श्री  amar  रघवि  Shri  Vayalar  Ravi  150

 श्री  दर्गा  चन्द  Shri  Durga  Chand  150-151

 श्रीमती  gaat  कृष्णन  Shrimati  Parvathi  Krishnan  151-152

 sql  MARA  नायक  Shri  Laxminarain  Naik  152

 श्री  ए०  बाला  पंजनो २  Shri  A.  Bala  Panjnoor  153

 ह ०५
 डा०  १  है  MG  Dr.  Ramji  Singh  153-154

 था  घोरेन्द्रनाथ  बस  Shri  Dhirendranath  Basu  154

 श्री  पूर्ण  सिन्हा  Shri  Purna  Sinha  155

 at  बसंत  साठ  Shri  Vasant  Sathe  155-156

 श्री  मनोहर  लाल  Shri  Manohar  Lal  157

 श्री  एच०  Uo  पटल  Shri  H.  M.  Patel  157-158

 é विनियोग  4)  Appropriation  (No  Bill,

 CTT
 160

 विचार  करने  का  Motion  to  rer  sider —

 थी  एच०  एम०  पटेल  Shri  H.  M.  Patel  160

 (ii)



 विषय  5  ubject  0308

 खंड  2,  3  और  Clauses  2s  3  and

 Motion  to  Pass— पारित  करने  का

 Shri  H.  M.  Patel  160 एच०  एम०  पटल

 सुन्दरबन  के  विकास  के  बारे  में  Motion  re-Development  of  Sun-

 वापिस  लिया  गथा--ुन  darbans—Withdrawn—  161-168

 श्री  ज्योतिमंथ  बसु
 Shri  Jyotirmoy  Bosu  161-162

 Shri  S.  K.  Sarkar  163-164 श्री  एस०  के०  सरकार

 श्री  सौगत  राय  Shri  Saugata  Roy  164-165

 Shri  Chitta  Basu  165-166 श्री  चित्त  बसु

 श्री  उग्रसेन  Shri  Ugrasen  166

 श्री  वयालार  रवि  Shri  Vayalar  Ravi  166

 Shri  Morarji  Desai  166-168

 आधे  घंटे  की  169-172 Half-an-Hour  Discussion—

 गन्ने  का  मुल्य  निर्धारण  Fixation  of  Sugarcane  Price—

 डा  लक्ष्मीनारायण  पांडेय  169 Dr.  Laxminatayan  Pandeya

 श्री  के०  लकप्पा  Shri  K.  Lakkappa  170

 Shri  Subash  Ahuja  170 श्री  सुभाष  आहूजा

 श्री  गौरी  शंकर  राय  Shri  Gauri  Shankar  Rai  170-171

 श्री  रामधारी  शास्त्री  Shri  Ram  Dhari  Which Shac  tri  171

 श्री  भानु  प्रताप  fag  Shri  Bhanu  Pratap  Singh  171-172

 (iii)



 aw  सभा  वाद-विवाद  अनुदित  संस्करण

 SABHA
 DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED

 VERSION)

 ae  सभा

 LOK  SABHA

 14  1977/23  1899

 Wednesday,  December  14,  1977/  Agrahayana  23,  1899  (Saka)

 ee  ees  ee  ae

 लोकसभा  ग्यारह  बजे  हि समवत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 |  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  Speaker  in  the  Chair

 प्रहनों के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 कोल  इंडिया  लिमिटड  को  हुआ  घाटा

 406.  श्री  के०  लकप्पा  :

 श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  सरकारी  उपक्रम  कॉल  इंडिया  लिमिटेड  को  जिसके  अधीत  देश  के  लगभग  95

 Mfana  कोयला  निक्षेप  गतदो  वर्षों  में  कुल  मिलाकर  80  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई

 यदि  तो  इसके  क्या  मुख्य  कारण  और

 सरकार का  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  TWIAaaa)  :  इस  समय  उपलब्ध  अनंतिम  खातों  के  अनुसार  कोल

 डुंडिया
 लिमिटेड  का  पिछलेਂ  दो  वर्षों  में  अनुमानित  घाटा  80  करोड़  रुपये

 से
 अधिक  है  ।

 घाटे के  मुख्य  कारण  इस  प्रकार  है

 (1)  जिस  राष्ट्रीय  कोयला  मजदूरी  समझौते  के  कारण  कम्पनी  को  अधिक  मजदूरी  देनी  पड़ी  वह
 1  1975  से  लागू हो  गया  था  लेकिन  कोयले  की  कीमतों में  संशोधन  1  1975 से

 feat  गयो  ॥

 (ii)  1975  से  कोथले  की  की  मत  में  संशोधन  करते  समय  सरकार ने  केवल  Go  17.0  50

 प्रति  टन  बढ़ाने  की  अनुमति  दी  जबकि  इस  प्रश्न  पर  विचार  करने  वाली  अंतर-मंत्रालयी  afafe  तक

 ने  कोयले की  उत्पादन  लागत  के  आधार  पर  द०  21.  80  प्रति टन  बढ़ाने  की  FIAT es  arg



 Oral  Answers  December  14,  1977

 (iii)  1976-77  में  बोनस के  स्थान  पर  अनुग्रह  राशियों  के  और  भंडारों  , बिजली

 मशीवरी  और  उत्पादन  की  अन्य  सामग्रियों  की  कीमत  बढ़ने  के  कारण  उत्पादन  की  लागत  में  वुद्ध  हुई

 कोयले  जैसे  अ  faqrdt  इंधन  की  कीमतों  में  होने  वाली  fay  भी  वुद्धि  के  आम  प्रभाव  को

 देखते  हुए  सरकार  ने  फिलहाल  कोयले  की  कीमत  में  संशोधन  a  करने  का  निर्णय  किया  परन्तु  फिर

 भी  एवो  काररंवबाइयां  की  जा  रही  है  जिनसे  व्यय  में  कार्यक्षमता  में  बद्धि  और  उत्पादन  की  लागत

 में  कमी  हो  सके  भ

 श्री क०  :  कोल  इंडिया  के  पास  देश  के  90  प्रतिशत  कोयला  भण्डार हूं  और  हाल  में  कम्पनी

 के  अध्यक्ष  श्री  ग्रेवाल  के  अनुसार  कम्पनी  को  गत  दो  वर्षों  में  80  करोड़  रुपये  का  घाटा  हुआ  है  जिसके

 उन्होंने  विभिन्न  कारण  भी  बताय  एक  और  वक्तव्य  में  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  इस  घाट  के

 बावजूद  किफायत  क  रने  के  उपाय  करने  के  बजाय  43  करोड़  रुपये  आलीशान  मकान  और  भवन  बनाने  पर

 लगाने  जा  रही
 है

 उन्होंने  वर्तमान  सरका
 र

 पर  दिए  गए
 सुझाव

 पर
 कार्यवाही

 न  करने  का  भी  आरोप

 लगाया है  ।  मुझे  उन  सुश्नावों  की  जानकारी
 नेही

 है  कि  क्या वे  अच्छे ह  अथवा  नहीं  फिर  भी  उनका

 आरोप  वर्तमान  भारत  सरकार  और  उसके  rag  कतिपय  आवश्कताओं  के  विरूद्ध  है  जो  पुरी  नहीं  की

 भर्ती  और  पदोन्नति  के  प्रति  वस्तुपरक  रवय्या  नहीं  अपनाया  गया  है  आदि  |  कम्पनी  को

 वे  व्यक्ति  खने  पड़े  जिनकी  कोई  नहीं  थी  ।  इस  प्रकार  घाटा  बढ़  रहा  है  और  क्ष

 में  यह  80  क्रोड़  रुपये  हो  गया
 कम्पनी  के  अध्यक्ष  के

 सुझावों  के  बारे  में
 और  समूची  कम्पनी  को  सुचारू

 बनाने  की  दिशा  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 श्री  पी०  रामचन्द्रन :  जेसा  मैंने  बताया  घाटे  के  कई  कारण  है  ।  सरकार  ने  इसकी  जांच  और

 यया  संभव  किफायत  करने  के  लिए  एक  समिति  नियुक्त  की  है  जिनकी  रिपोर्ट  3  मास  के  अन्दर  मिल

 जाएगी  |  विभिन्न  दिशाओं  में  किफायत  संबंधी  मागंदशंक  सिद्धान्त  बने  हुए  हूँ  |  गेर-तकनीकी  और

 T<-TheaTrat  स्टाफ  की  भर्ती  के  अधिकार  पर  भी  कुछ  निबंन्धन हैं  और  यात्रा

 qed  व्यय  आदि  के  लिए  मार्गदर्शक  सिद्धान्त  इनका  पालन  किया  जा
 रहा  है|

 हमें  किफायत

 होने  की  आशा  है  ।  उत्पादन  लागत  बढ़  गई  है  ।  सामान  आदि  के  मूल्य  फिर  भी  हम

 निश्चित
 कर  रह ेहै

 कि  किफाथ्त  हो  और  आशा  है  कि  कोल  इन्डिया  में  शी  घ  ही  घाटा  नहीं  होगा

 श्री  क०  लकप्पा :  उन्होंने  घिसा  पिटा  उत्तर  दिया है  |  प्रबन्धकों ने  आवश्यक
 किफायती

 कदम

 नहीं  उठाए  हूँ  पदोन्नति  आद  के  बारे  में  भी  वस्तुपरक  तरीके  अपनाए  गए  और  भेदभाव

 बर्ता  गया  ।  एक  और  चक्रवर्तो-सरमिति  भी  बनाई  गई  थी  ।  सभी  प्रकार  की  समितियों  को

 प्रबन्धकों  ने  हडप  किया  ।  त्र,टिपूणं ्  आयोजना  से  भारी  घाटा  हुआ  है  ।  इसमें  करदाताओं  का  धन  लगा

 हुआ है
 में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  रिपोटं  के  लिए  समयबद्ध  area  बना  कर  एक  विशेषज्ञ

 समिति  बनाई  जाएगी  ताकि  स्थिति  को  सुधारा जा  सके  ?

 थी  पी०  जेसा  कि  मैं  ने  बताया है
 घाटे  का  कारण  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  किए  गए  कुछ

 उपाय  हैँ  श्रभिकों  और  प्रबन्धकों  के  बीच  हुए  वेतन  सम्बन्धी  समझौते  के  कारण  उत्पादन-लागत  बढ़

 गई

 थी  के०  उन्हें  मेरे  प्रत  का  ठीक  उत्तर  देना  चाहिये  ताकि  मूझे  उनसे

 न  पूछना  पड़े  |

 :  क्या  विशेषज्ञ  समिति  बनाई  जा  रही  है
 ?



 23  1899  )
 ee  मौखिक  उत्तर

 श्री  पी०  रामचन्द्रन  :  जैसा  कि  मैं  ने  बताया  एक  afafa  alae  करदी  गई  है  जौ  तीन  मास

 के  अन्दर  प्रतिवेदन  दे  देगी  और  उसके  तुरन्त  बाद  आवश्यक  कदम  उठाए  जाएंगे  |

 Shri  Kachrulal  Hemraj:  Sir,  I  want  to  know  the  main  reasons  for  losses.
 in  Coal  India  Ltd.  and  the  comparative  prices  of  coal  before  and  after  nationa-
 lisation?  Whether  an  enquiry  has  been  made  into  the  causes  of  such  huge
 losses  to  this  company  and  the  misuse  of  funds  by  officials  of  the  company?
 Whether  the  reasons  for  hike  in  the  price  of  coal  is  not  attributable  to  the  irre-
 gularities  committed  in  the  company’  and
 information  after  making  an  enquiry?

 whether
 the  hon.  Minister  give

 this

 श्री  पी०  रामचन्द्रन  :  यदि  अनियमितताएं  हमें  बताई  जाये  तो  हम  अवश्य  कार्यवाही  करेंगे  ।  मूल्य

 के
 बारे  15-11-73  से  पुर्व  कोयला  कमंकार  को  222.0

 रुपये
 मासिक  वेतन  मिलता  जर्बाक

 1977
 से

 उसे  कुल  407  रुपये  मिलते  अतः  कोयले  मूल्य  से  धीरे-धी रे  बढ़ा  है

 कुल  उत्पादन  लागत  में  से  प्रति  टन  कोथले  पर  45.  53  रुपये  मजूरी  आदि  पर  व्यय  के

 रूप  में  जोड़े  जाते  इसीलिए  उसका  मूल्य  बढ़ा  है  ।  इसी  संबंध  में  एक  अन्तमंन्ताल  समिति  ने कोयले

 के  मूल्०  में  वद्धि
 की

 सिफारिश  की  किन्तु  सरकार  ने  इसके  अनुसार  मूल्य  नहीं  बढ़ाये  हैं  क्योंकि  कोयले

 के  मूल्य  बढ़ाने  से  उद्योगों  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  ।  साथ  ही  सरकार  प्रशासन  में  किफायत  करने  का

 कर  रही  है  ।

 श्री  वी०  अरुणाचलम  :  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  सरकार  ने  व्यापक  कदम  उठाये  हू  परन्तु

 भी  घाटा  हो  रहा  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  व्यापक  कदम  उठाने  के  बाद  क्या  घाटे  में  कमी  का  कोई

 संकेत  मिला  है  ?

 थ्री  पी०  रामचन्द्रच  :  जी  हां  ।  व्यापक  उपायों के  परिणामस्वरुप कुछ  नतीज़े  निकले  हूँ  ।  में  समझता

 हूं  कि  अगले  3-4  महीनों  में  हम  यह  सुर्निश्चित  करने  का  प्रयास  करेंगे  कि  कुछ  fanrad  लागू  की  जायें

 श्री  एम०  एस०  संजीवी  राव  :  अध्यक्ष  मुझे  विश्वस्त  ait  से
 ज्ञात  हुआ  है  कि  इस  भारी

 घाटे  का  कारण  उन  क्षेत्रों  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  गतिविधियां  ये  गेर-सरकारी  कम्पनियां  सरकारी

 अधिकारियों  की  सांठ-गांठ  के  साथ  बिहार  और  बंगाल  में  जानबूझ  कर  कुछ  कोयला  चुरा  लेती  इन

 गतिविधियों  को  रोकने  के  लिये  और  इन  गर-सरकारी  कम्पनियों  द्वारा  गर-कानूनी  ढंगसे  कोयला

 निकालने  को  रोकने  के  लिये  सरकार  क्या  कदम  उठाने  जा  रही  है  ।

 श्री  पी०  रामचन्द्रन  :
 गे  र-का  नूनी  ढंग  से  कोयला  निकालने  के  बारे  में  न्यायालय  द्वारा  कुछ  रोकादेश

 दिये  जाने  के  कारण  यह  कायें  होता  रहा  |  इसके  बाद  हमने  न्यायालय  में  अपील  की  और  रोकादेश  में

 संशोधन  कराया  |  अब  यह  कायं  लगभग  बन्द  हो  चुका  है  यदि  कहीं  कदाचार  हों  और  उनकी  ओर

 हमारा  ध्यान  दिलाया  जाय  तो  निश्चय  ड़ी  हम  कार्यवाही  करेंगे  ।  हमने  बिहार  और  बंगाल  में  मुख्य

 मंत्रियों  को  लिखा  है  कि  वे  इसके  शांति  और  को  मामला  संमझें  और  इस  संबंध  में  जो  भी

 कार्यवाही  आवश्यक  हो  करें  ।

 Shri  Lalji  Bhai:  I  want  to  know  the  year-wise  loss  for  the  years  1974  to

 1976  to  Coal  India  Ltd.  ?  If  the  losses  are  progressively  increasing,  you  cannot
 -deny  that  it  is  due  to  the  fault  of  the  officials.  Then,  what  action  is  being  taken
 against  them?  You  cannot  put  us  off  by  saying  that  enquiry  is  goimg  on  and
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 action  will  be  taken  on  receipt  of  its  report.  What  is  being  done  to  ensure
 that  further  losses  are.  avoided  and  action  taken  against  the  officials  responsible
 for  putting  the  company  to  losses  and  when  the  report  would

 come?

 श्री  पी०  कु छ  अधिकारियों  पर  लगाये  गये  आरोपों  के  बारे  में  यह  कहना  चाहता  हूं

 कि  यदि  किसी  विशिष्ट  मामले  की  ओर  हमारा  ध्यान  दिलाथ  जाये  तो  निश्चय  ही  हम  कायंवाही  करेंगे  ।

 उन्होंने  चाद
 के

 बारे
 में

 जानना  चाहा  है
 तो  जैसा  में  बहा  चुका  घाटा  तो  हुआ  वर्ष  1976-77

 और  1975-76  में  घाटा  42  करोड़  और  45  करोड़ था  ।  1977-78 में  इसका  अनुमान

 लगभग  78  करोड़ਂ  रुपये  है  ।  ae  के  कारण  उत्पादन  लागत  बढ़  जाना  और  मूल्य  का  उत्पादन  लागल

 के  अनुरुप  न  होना  है  ।  अन्य  कदावारों  के  बारे  में  यदि  कोई  विशिष्ट  मामला  हमारे  ध्यान  में  लाया  जाये

 वो  निश्चय  ही  हम  कड़ी  कार्यवाही  करेंगे  ।

 Coal  shortage  in  Korba  Thermal  Power  Station

 1*407.  Shri  Govindram  Miri:  Will  the  Minister  of  Energy  be  pleased  to
 State  :

 (8)  whether  Korba  Thermal  Power  Station  is  facing  serious  coal  shortage;
 and

 (b)  the  reasons  for  not  giving  priority  in  the  supply  of  coal  to  those  thermal

 power  stations  in  Madhya  Pradesh  which  are  situated  at  pit  heads
 there?

 The  Minister  of  Energy  (Shri  P.  Ramachandran)  :  (a)  No,  Sir.

 (0)  Priority  has  been  given  in  the  supply  of  coal  to  meet  the  requirements
 of  the  pit-head  power  stations  in  Madhya  Pradesh,  located  at  Korba,  Amarkan-

 tak  and  Satpura.

 Since  the  commissioning  of  the  new  120  MW  unit  at  Korba,  it  has  been
 considered  expedient  to  supplement  the  supplies  of  coal  from  the  Korba  mines

 by  some  supplies  from  the  Sohagpur  coal  fields  to  make  up  for  any  shortfall.

 There  have  been  some  operational  problems  in  the  transportation  of  coal  from

 Sohagpur  coal  fields  to  Korba  and  they  are  being  looked  intc.  However,  gene-
 tation  at  Korba  has  not  been  affected  for  want  of  coal.

 Shri  Govindram  Miri:  Sir,  there  are  many  collieries  in  Korba  and  it  is

 in  coal  deposits.  Despite  this,  coal  is  sent  elsewhere  while  power  stations

 in  the  area  starve  and  they  have  been  supplied  coal  for  Budhar  Colliery  involv-

 ing  more  tramsport  expenses  and  adversely  affecting  industries,  production  and

 employment  in  the  area.  I,  therefore  want  to  know  whether  he  would  arrange
 to  supply  coal  to  other  states  for  Singrauli  which  will  save  transport  charges
 and  to  reserve  coal  for  Korba  for  power  stations  in  the  area  and  if  so,  when

 such  arrangement  would  be  made?

 श्री  पी०  रामचन्द्रन  :  कोरबा  बिजली  घर  अब  तक  कोयले  की  कमी  के  कारण  प्रभावित  नहीं  हुआ

 उनके  पास  कोयले  का  पर्याप्त  भंडार  है  ।  बिजली  घरों  के  आसपास  खानों के  बारे  में  मे  यह  बताना

 घाहता  हुं कि  नये  बिजली  घर  चाल  करने  से  पूर्व  कोयले  का  कुछ  भाग  कुछ  अन्य  बिजली  घरों  के

 जो  अन्य  जगहों  पर  हूँ  सम्बद्ध  कर  दिया  गया  था  परन्तु  इसका  य  अथ  नहीं  है
 कि  मध्य  प्रदेश

 में
 स्थित
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 बिजली  घरों  को  हानि  उठानी  पड़ेगी  ।  यदि  कोई  कमी  है  तो  उसे  विभिन्न  carat  से  कोयला  मंगाकर

 पूरा  for  भविष्य  के  बारे  में  मध्य  प्रदेश  के  सभी  बिजली  घरों को  विभिन्न  खानों  के  साथ  सम्बद्ध
 जायेगा  जहां  से

 सभी
 बिजली  घरों  को  कोयलों  की  पर्याप्त  सप्लाई  होगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  कहा  है  कि  afg  अन्य  स्थानों  से  कोयला  मंगाया  जायेगा  तो  परिवहन  लागत

 ag  जायगी  ।  इसलिये  क्यों  न  कोयले  की  सप्लाई  निकटतम  खाने  से  की  जाये  ।

 श्री  पी०  रामचन्द्रन  :  उन्हें  कोयला  fancaa  स्थानों  से  दिया  जा  रहा  इस  समय  कठिनाई

 चालन  सम्बन्धी  कठिनाइयों  और  नई  खानों  के  कायंकरण  के  का  रण  उत्पन्न  हुई  है  ।

 Shri  Govindram  Miri:  The  Hon.  Minister  has  stated  that  Korba  Power
 Station  has  not  suffered  any  coal  shortage  but  as  far  my  information  goes  it
 is  not  so.  Power  is  supplied  to  B.A.C.O.,  Bhilai  and  Alkatra  Cement  factory
 for  Korba  Power  Station  alone.  We  have  been  told  that  due  to  shortage  of
 coal  to  this  station,  not  only  the  big  industries  but  the  local  consumers  have
 also  suffered  due  to  power  cuts.  Whether  he  would  assure  us  that  they  would

 get  full  power  supply  and  other  deposits  would  also  be  exploited?

 श्री  पी०  रामचन्द्रन  :  मध्य  प्रदेश  में  बिजली  की  कठौती  का  कोबले  की  सप्लाई  a  कोई  संबंध  नहीं

 है  ।  मध्य  प्रदेश  के  सभी  बिजली  घरों  में  6  से  16  दिन  और  कहीं  कहीं  26  दिन  तक  का  स्टाक  है  ।

 बिजली  की  कटौती  उत्पादन
 में

 कमी  के  का
 रण  हुई है  ।  1978  तक  मध०  प्रदेश  में  बिजली  की  कुछ

 TES  कटौती  करनी  पड़ेगी  जब  तक  कि
 नये  बिजली

 घर  चालू  नहीं  हो  जाते  ।

 थ्रो  CATA MSAT TA  :  कल पककम  संयंत्र  के  पुरा  होने  में  अत्यधिक  विलंब  के  क्या  कारण  हूँ  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  आप  कोरबा  से  कलपक्कम  पर  कंसे  पहुंच  गये  |  इसका मूल  प्रश्न  से  कोई  सम्बन्ध

 नहीं है  ।

 Dr.  Laxminarain  Pandeya:  Although  he  has  denied  that  power  production
 has  suffered  due  to  coal  shortage  but  it  is  also  a  fact  that  the  thermal  station
 at  Korba  has  not  been  functioning  smoothly.  I  want  to  know  why  coal  is  not

 supplied  to  this  thermal  station  despite  availability  of  coal  nearby  and  why
 this  situation  is  allowed  to  prevail?  M.  P.  is  in  the  grip  of  power  crisis  due

 to  this  factor  and  the  farmers  are  also  much  worried  due  to  this.

 श्री  पी०  रामचन्द्रन  :  कोरबा  बिजली-घर  कोयले  की  कमी  के  कारण  बन्द  नहीं  हुआ  है  ।  कल  ही

 से  मद  प्रदेश  बिजली  बोर्ड  से  बात  कर  रहा  था  और  मुझे  बताया  गया  है  कि  कोयला  वहां  उपलब्ध  है  ।

 बिजली  की  कमी  का  कोयले  की  उपलब्धता  से  कोई  संबंध  नहीं  है  ।  बिजली  घरों  को  कोयले  की  पर्याप्त

 सप्लाई हो  रहें  है  मैं  सदस्य  महोदय  को  आश्वस्त  कर  दू ंकि  बिजली  की  कमी  के  कारण  मध्य  प्रदेश  में

 ईबजली  घरों  को  कोई  हानि  नहीं  पहुंचने  दी  ।

 पॉलंड  या  इंगलंड  से  जहाजों  की  खरीद

 *
 108.  श्री  Ae yoo बन्दर  दत्त  :  क्या  नौवहन  और

 परिवहन  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शोलेड  या  THE  से  14,000  से  16,000  डी  डब्ल्यू  टी  के  ज़हाज  खरीद

 रही है  ;
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 क्या  मजगांव  गोदियां  और  कोचीन  गोड्यिं  भारतीय  नौसेना  के  लिए  सबसे  परिष्फुत  छोटे

 जंगी  जहाजों  का  निर्माण  करती  है  और  अपेक्षित  टनभार  के  अपने  ब्शपारी  जहाजी  के  लिए  जहाज

 बनाने  क  स्थिति  में  भारत  सरकार  विदेशों  से  जहाज  क्यों  खरीद  रही  है

 क्या  दक्षिण  कोरिया  अच्छे  और  सस्ते  जहाज  सप्लाई  क  र  सकता  और

 afe  तो  इंग्लैंड  और  पोलैंड  के  जहाज  क्यों  ave
 जा

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  चांद  रास )  केवलਂ  aes  कम्पनियां  ही  जहाज  खरीदती

 भारतीय  नौवहन  निगभ  ने  प्रत्येक  15,000
 =

 डब्ल्य  ठी  के  6  लाईनर  माल  जहाजों  को  पौलंड

 से  प्राप्त  करने
 के

 ठे  के
 किए  सिद्धांत  रूप  से  यह  निश्च  किया  गया  है  कि  ब्रिटेन  से  उपलब्ध  सहायता

 के
 प्रयोग  के  लिए  यु  ०के

 ० ०
 AHS  जहाज  खरीदे

 ज
 परन्तु  खरीद  करने  के  ब्यौरे  को  अभी  अंतिम

 रूप  दिया  जाना  है  ।

 कोचीन  faqate  भारतीय  नौसेना  के  लिए  जहाज  नहीं  बनाता  ।  इन  दो  faqatet  की

 क्षमता  व्यापारिक  जहाजों  को  सम्पूर्ण  राष्ट्रीय  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं है  ॥

 कोरिया  गणराज्य  से  जहाज  की  खरीद  के  लिए  अभी  तक  किसी  नौवहन  कम्पनी  ने  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  किया  है  ।

 पोलंड में  आदेशित  जहाज  और  इंग्लैंड  से  जिन  जहाजों  कीं  पेशकश  आयी  है  वे  हमारी

 श्यकताओं  के  लिए  उपयक्त  है  ।

 शी  यादवन्द्र  दत्त  :  माननीय  मंत्री  ने  बताया  है  कि  हमारे  शिपयाड  14,000  से  15,000  डी०

 डब्ल्यू  ०टी  ०  के  जहाज  नहीं  बना  सकते  ।  लेकिन  मेरे  पास  एक  सची  है  जिससे  पता  चलता है  कि  भारत  में

 45,000  डी
 ०  डब्ल्यू ०ठी  ०  तक  के  जहाज  बन  रहे  ह  ।  सिंधिया  स्टीम  नेवीगशन  कम्पनी  5,4  8,  000

 टन  तक
 के  जहाज  भारत  में  ही  बनवा  रहें  है  ।  तो  जब  हमारे  fayaTe  भारी  डी  o8srJ oF} ०टी  ०  के  जहाज

 बनाने की  क्षमता  रखते  तो  मंत्री  जी  थे  जहाज  यहां  क्यों  नहीं  बनवाते  और  विदेशों  में  क्यों

 बनवा  रहे  है
 ?

 श्री  चान्द  राम  :  हमारे  पास  वह  क्षमता  नहीं  है  ।  हिन्दुस्तान  fata  दो  यय  तीन  जहाज  प्रति  aw

 बना  सकता है  ।  कोचीन  faqere  भी  तीन  जहाज  प्रति  ag  बना  सकता  है  ।  पर  वह  तीन  जहाज  भी

 तयार  नहीं  कर  रहा  है  ।  गाडन  रीच  और  मजगांव  गोदी  नौसेना  के  लिये  छोट  जंगी  जहाज  बनाते

 g,  वाणिज्यिक  जहाजी  बेड़े  के  लिये  नहीं

 श्री  यादवेन्द्र  दत्त  :  राष्ट्रीय  नौवहन  ३ बोड॑  ने  कहा  है  कि  देश  की  जरुरत  की  पूरा  करने  के  fag  हमारे

 यंहां  कम  से  कम  दो  शिप भ  होते  चाहिये  ।  फिर  ब्रिटेन  और  पोलेड  कों  आडर  कयों  दिये  जा  रहे

 क्या  आडंर  देने  से  पहले  राष्ट्रीय  नौवहन  ats  से  पराम्श  किया  गया  यदि  नहीं  तो  क्यों  wat?

 राष्ट्रीय  नौवहन  बोड़  अधिनिण्म  के  अधीन  एक  सांविधिक  निकाय  है  जो  नौवहन  उद्योग  के  हितों  की

 देखभाल  करता  है
 ?  और  इसलिये  इसकी  सलाह  ली  जानी  चाहिये  थी

 श्री  aire  राम  :  ag  सही  है  कि  दो  नये  faqare  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  लेकिन  उसमें  पांच

 या  साल  लगग  ।  इस  बीच  हमें  अपनी  टनभार  क्षमता  बढ़ानी  है  ताकि  मालवाहन  व्यापार  Hi  जरूरत

 को  पुर  किया  जा  सके  ।  इसलिये  हमने  जहाजों  के  लिये  पीलैड  को  दिया  है  ।
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 ाा  मौखिक

 उत्तर

 श्री  trata  ag:  क्या  og  ways  कि  मजगांव  गोदी  और
 कोचीन  शिपयाडे

 कम  लागत  पर

 जहाज  बनाने  के  लिये  राजी  क्या  उन्होंने  15,000  टनभार  के  हमारे  व्यापारी  जहाज  बेड़े  के
 लिये

 जहाज  बनने के  लिये  अपनी  सहर्मात लिखित  रूप  में  दी  है  ।

 श्री  चांद  रास  :  में  ने बताण  है  fr  कोचीन  faqate  दो  जहाज  प्रति  वर्ष  बनाने  की  क्षमता  रखता  है  ।'

 अध्यक्ष  सहोदय
 :

 उन्होंने  मजगांव  गोदियों  के  बारे  में  भी  पूछा है  ।

 श्री  चान्द  राम  :  इसका  उत्तर  रक्षा  संत्रालथ  देगा  ।  लेफिन  fad  अन्य  देश  को  आडर  देने  से  पहले

 हम  मजगांव  गोदियों  और  Tis 7  रीच  की  क्षमता  को  भी  cata  में  रखते  हैं  ।

 श्री  धीरेन्द्र  नाथ  बसु  क्या  उन्होंने  लिख  कर  दिया  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  मजगांव  गोदी  और  गाडन  रीच  नौसेना  के  जहाज

 बताते  हँ  ।  afe  व  सीविल  जरुरतों  को  पूरा  करेंगे  तो  नौसेना  का  काम  रुकेगा  .  .  (saqaqte)  क्या

 मंत्री  जी  को  कुछ  और  भी  कहना  है  ?  क्या  मजगांव  गोदी  ने  आदेश  लिख  कर  है  कि  वह  15,000.

 डी  ०
 डब्ल्यू ०टी

 ०  वाले  जहाज  कम  लागत  पर  बना  सकते  है  ?

 श्री  चान्द  राम  :  मुझे  इसका  पता  नहीं  है  ।  इसका  उत्तर  रक्षा  मंत्रालय  दे  सकता  है  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाल्दर
 :  मंत्री  जीने  कहा  है  कि  हमारे  शिपयाडे  देश  की  जरूरत

 को पूरा  नहीं  कर

 सकते  ।  कया  वह  पश्चिम  बंगाल  से  हत्दिय  में  एक  नया  fagaté  बनाने  के  प्रस्ताव  पर  विचार

 श्री  चान्द  राम  :  एसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  लेकिन  वहां  प  ज़ह्ाजों  की  मरम्मत  करने  के  लिये

 एक  AS  बनाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 Shri  Gauri  Shankar  Rai:  Britain  has  given  us  some  grant.  Ate  we

 purchasing  ships  at  a  higher  rate  from  Britain  out  of  that  grant  amount  inspite

 other  countries?

 of  the  fact  that  these  ships  can  be  made  available  to  us  at  a  cheaper  rate  from

 Is  it  a  fact  that  the  Hon’ble  Minister  had  been  to  Polland  to

 inspect  the  ship,  and  Poland  has  purchased  the  same  ship  from  England  with-

 out  making  any  payment  and  on  the  condition  that  further  grant  would  be

 given,  whereas  we  have  purchased  the  same  ship  against  cash  payment?  Is  it

 also  a  fact  that  when  the  Shipping  Corporation  refused  to  purchase  these  ships?
 The  Government  came  forward  with  a  proposal  to  give  subsidy  to  the  Corpora-
 tion  for  purchasing  the  ships  at  a  higher  rate?  If  England  was  to  give  us

 grant,  let  it  give  us  less  grant  but  what  is  the  justification  for  purchasing  ships
 at  a  higher  rate?

 Shri  Chand  Ram:  We  are  purchasing  six  ships  from  England..  We  have

 to  utilise  the  £  144  million  aid.  Out  of  this  aid,  £  40-50  million  aid  has  been

 earmarked  for  being  utilised  for  purchasing  ships.  Now  question  is  how  to

 utilise  that  aid.  Britain  had  been  giving  us  sufficient  aid  in  the  past  but  the

 previous  Government  could  not  utilise  it.  I  can  give  figures  in  this  regard.

 Shri  Gauri  Shankar  Rai:  Mr.  Speaker,  my  question  has  not  been  replied.
 I  had  asked  as  to  why  Government  is  not  purchasing  ships  from  other  places
 after  getting  grant  from  U.K.  and  why  are  ships  being  purchased  from  Polland

 only?  Inspite  of  the  fact  that  Polland  itself  is  purchasing  ships  from  U.K.?

 ?



 ‘Oral  Answers  Agrahayana
 23,  1899.0  (888)

 Shui  .Chand  Ram:  The  question  relates  to  utilization  of  grant  received

 from  England  and  purchasing  of  ships  therefrom.  We  are  purchasing.  ships
 from  England.  The  prices  of  the  ships  being  purchased  fromi  England  are
 of  course,  higher  compared  to  the  world  prices  but  it  is  a  question  of  utilizing
 the  grant  received  from  England.  The  British  Government  says  that  if  we

 do  not  utilize  the  grant  for  purchasing  the  ships,  the  grant  will  lapse  and  it  will

 not  be  possible  for  them  to  increase  the  grant  for  the  coming  years.  As  far

 quality,  the  Shipping  Corporation  has  given  the  necessary  certificate.

 श्री  Blo  ato  अलगेसन  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  उनके  पास  अपेक्षित  टनभार के  निर्माण  के

 लिय  पर्याप्त  क्षतता  नहीं  है  और  सरकार  जहाज  बनाने  के  लिये  दो  और  नये  शिपयाड  बनाने  के  बारे  में

 विचार  कर  रही  है  ।  मद्रास  के  पास  पुलीकर  नामक  स्थान  बहुत  अच्छा  है  ।  कथा  सरकार  वहां  एक

 faqats  बनायेगी  ?

 deration.
 Shri  Chand  Ram:  There  is  no  such  proposal  under  Government’s  consi-

 A  Techno  Economic  Committee  has  recommended  Paradeep  and

 Hazira  in  Gujarat  as  the  most  suitable  sites  for  the  purpose.  We  have  got  preli-

 minary  project  report  and  have  asked  for  the  detailed  project  report  for  these
 two  sites.

 दंड  प्रक्रिपा  संहिता  क  अप्रिस  जमानत  क  प्रावधान  मं  संशोधन

 *
 409.  श्री  डी०  जी०  गवई :  कया गृह  मंत्री  ag  बताने की  करेंगे कि

 :

 क्या  सरकार  पिछले  कुछ  समय  से  दंड  प्रक्रिग  संहिता  के  अग्रिम  जमानत  के  प्रावधान  में

 संशोधन  करने  के  प्रश्व  पर  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  मामले  में  कोई  निणंय  कर  faut  गणा  है  ;

 (7)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  निर्णय  लेने  में  विलम्ब  होने  के  कण  कारण  हूँ  और  इस  मामले  में

 अन्तिम  निर्णय  कब  तक  लिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 गृह  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  से  (a):¢e  क्रिग

 1973

 में  संशोधन  क  रने  और  अन्य  के  साथ  साथ  अंप्रिम  जमानत
 स्वी  कृ्त[करने से

 संबंधित  afgat  की  धौरा  438

 को  निकालने  का  एक  faqom  1976  में  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किया  था  परन्तु  पांचवी

 लोक  सभा  के  भंग  होने  पर  विधेयक  समाप्त  हो  गण  ।  अग्रिम  जमानत  समेत  दंड  of  क्रिया  संहिता  के  कुछ

 अन्य  उपबंधों  में  संशोधन  करने  के  प्रश्न  की  भी  जांच  की  जा  रही  है  ।  इस  संबंध  में  एक  संशोधन  विधेयक

 यथासमय  संसद  में  पेश  करेने  का  है  ।

 Shri  D.  G.  Gawai:  May  I  know  the  number  of  persons  granted  bail  under
 ‘section  438  of  the  code  since  the  Janata  Government  came  to  power  dnd  whé-
 ‘ther  this  has  resulted  in  delay  in  launching  prosecutions  against  them?

 श्री  एस०  डी०  पाटिल  :  प्रश्न  के  पहले  भाग के  बार में  मेरे  पास  जानकारी  नहीं  है  ।  जिन  मामलों

 में  जांच  में  बिलम्ब  हुआ  है  उनके  बारे  में
 मेरे  पास

 11.0  राज्यों
 के  आकंड़ ेहैं  जिनमें  लोगों

 को  अग्रिम

 जमानत  दी  गई  ।  ये  आंकड़े  इस  प्रकार  पश्चिम
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 मध्य  और  |

 fara  ataat  में
 पहचान

 करनें  के  सर्म्बन्ध  में  जांच  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  उनके  आंकड़  है  .

 आन्ध्र
 उत्तर

 1;  और  मध्य  77.0  |

 Wet  मामली परें  Tr  रतीय॑  UTeEq  अधिनियम  की  घारा  27  के  अधीन  प्रभाव है  उनके  सम्बन्ध  में

 ०८ ऑकड़  इस
 प्रकार  हूँ

 :
 आन्ध्र  हिंमाचल

 उत्तर
 मध्य  328  और

 अन्य  कारणों के  लिये  आंकड़े हैं  ae  आन्ध्र  हिम्गचलें

 और  मध्य  qesT-—  213  |

 Shri  D.  G.  Gawai:  The  Hon.  Minister  has  stated  that  an  Amendment.

 May  I  know  what  he

 means  by  the  phrase  due

 Bill  will  be  brought  before  Parliament  in  due  course.

 श्री  एस०  डी०  यह  विधेयक  यथा  समय  पुरःस्थापित  किया  जायेगा  ।  यदि  अगले  सभा

 में  नहीं  तो  अगले  ae  आ  जायेगा  ।

 भी  एफ०  एच०  मोहसिन  :  मंत्री  जी  ने  बताया  कि  अग्रिम  जमानत  की  व्यवस्था  करने  वाली  धारा

 को  निकालने  का  पिछली  सरकार  ने  किया  था  और  इस  आशय
 का  विधेयक  राज्य  सभा  ने  पास

 किया  था  ।  अग्रिम  जमानत  मंजूर  करने  काम  न्यायालयों  के  स्वविवेक पर  छोड़  दिया  गया  था  ।  क्या

 वतंमान  सरकार  पिछली  सरकार  के  इस  hae  पंर  पुर्र्विचार  ?

 श्री  एस०  डी०  मैंने  बताया  है  कि  वह  विधेयक  व्यपगत  हो  गया  ।.  घारा  438  में  संशोधन

 करने  के  साथ  साथ  सरकार  13,  18,  25,  478  आदि  में  भी  संशोधन करने  का  विचार  रखती है  |

 श्री  बापूसाहेब  सरके  रकिस  प्रेकार  के  संशोधन  करने
 का

 विचार  रखती  है  ?  कया  धारा

 438  पुरी  तरह  निकाल  दी  जायेगी  या  केवल  संशोधित
 की  जायेगी  ?

 थी  एस०  Sto  afea  अभी  नहीं  बताया  संकंती  मामले  के  सभी  पहलुओं  पर  विचार

 करने के  बाद  हम  उपयुक्त  संशोधन  पेश  करेंगे
 ।

 Shri  Brij  Bhushan  Tiwari  :  Only  the  big  smugglers  or  big  people  charged

 with  indulging  in  corrupti  on  reap  the  benefit  of  the  provision  of  anticipatory

 il,  Where  this  provision  thas  been  repealéd  States  like  U.P.  why  is.

 not  being  withdrawn  in  Delhi,  Haryana  &
 other  neighbouring

 States?

 9.0
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 श्री  एस०  पाटिल
 :

 इस  प्रावधान के  दुरुपयोग के  बारे  में  1974 में  बनी एक  समिति  की

 थी  कि  अग्रिम  जमाचत  के  मामले  बढ  रहे  हैं  और  मामलों  की  जांच  में  देरी हो  रही है  ।  मैंने  1-4-1974

 से  31-12-1974  तक  के  आंकड़े  दे  दिये  हैं  ।

 अग्रिम  जमानत  के  मामलों  को  राजनी तिक
 प्रतिद्वन्द्विता  से  नहीं  मिलाया  जा  सकता  |

 अग्रिम  जमानत

 सम्बन्धी  का  लाभ  आपराधिक
 गतिविंधियों

 को  लगे  लोग  उठाते  हैं  ।

 तस्करों  और  अन्य  लोगों  के  आंकड़े  मेरे  पास  नहीं  है  ।

 फोटो  फिल्मस  TUASS  आन  दी  फिल्म  इंडर्स्टू रक  शीषंक  से  समाचार

 श्री  सुरेन्द्र  fare  :
 कया  उद्योग

 मंत्री  ag  बताने  की
 कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  हिन्दुस्तान  फोट गे

 फिल्म  उद्योग  पर  बोझ  है  जैसा  दिनांक  14  1977  के  टाइम्स  आफ  इंडिया  में  समाचार  प्रकाशित

 हुआ है  ;  और

 (a)  यदि  ai,  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 उद्योग  मंत्री  री  ¢ ATA  और  14  1977  को  टाइम्स  आफ

 इंडिया  में  प्रकाशित  समाचार  में  लगाया  गया  आरोप  ठीक  नहीं  है  क्योंकि  पिछले  कुछ  वर्षों  में

 लाभदेयता  प्रौद्योगिकी  संबंधी  सुधार  तथा  माल  को  रद्द  किये  जाने  में  कमी  करने  में

 हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्मूस  मेन्यू ०  Fo  के  कायें  में  उल्लेखनीय  सुधार  हुआ  है  ।

 Shri  Surendra  Bikram:  Will  the  Hon.  Minister  tell  the  percentage’
 increase

 in  profits  of  Hindustan  Foto  Films  during  the  last  3  years?

 Shri  George  Fernandes:  It  is  listed  as  below:

 In  1971-72  Loss  of  Rs.  265  lakhs

 In  1972-73  Loss  of  Rs.  297  lakhs

 In  1973-74  Loss  of  Rs.  273  lakhs

 In  1974-75  Loss  of  Rs.  167  lakhs

 Jn  1975-76  se  e  1  Profit  of  Rs.  16  lakhs

 In  1976-77  o  e  Profit  of  Rs.  143  lakhs

 This  year  also  it  is  expected  to  earn  profit.

 \
 Shri  Sudendra  B  ikram

 :  Will  he  tell  about  the  technological  improvements
 during  these  years?

 number  of  com

 Shri  George  Fernandes :  1  cannot  tell  you  much  in  this  connections.  The

 Fot  0  Films  has  been
 panies  in  this  field  is  very  few  in  the  world.  The  Hindustan

 €o.,
 functioning  in  collaboration  with  an  American  Co.,  German

 also
 as  well  as  a  French  Co.  Our  Company  is  benefi  ting  from

 their
 experi  ence

 and  we  are  carrying  on  our  research  as  well.
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 es

 श्री  सी०  एन०  विश्वनाथन :  क्या  सच  है  कि  हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्मस  जमन  फर्म  कोडक  से

 कच्चा  फिल्में  और  अन्य  चीजें  मंगा  कर  उसे  हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्मूस  द्वारा  निमित  माल  के  नाम

 से  बेच  देता है  ?  यह  बताया  जाये  कि  कितने  लाख  wea  का  कच्चा  माल  मंगाया  जाता  है
 ?

 श्री  जाज  फर्नानन्‍्डीस  :  कच्चे  माल  सम्बन्धी  ठीक-ठीक  आंकड़े  बताने  के  लिए  मुझे  सुचना  चाहिये

 तथ्य  यह  है  कि  फिल्में  आयात  करके  उन्हें  छोट  आकार  में  काट  कर  बेचते  लेकिन  एक  यही  काम  उनका

 नहीं है  ।

 Shri  Ram  Murti:  Will  he  tell  the  total  cost  mcurred.on  the  constitution  of

 this  company?  What  was  the  total  investment  because  it  has  incurred  a  loss
 of  about  8  to  10  crores  during  the  last  8  to  10  years?

 श्री  जाज  फर्नान्डीस  :  इस  समय  मेरे  पास  जानकारी  नहीं  ।  मुझे  सुचना  चाहिये  ।

 डा०  विजय  हित्दुस्तान  फोटो  facqa  घटिया  फिल्में  तयार  करता  है  ।  यही  नहीं  कोड़क

 या  जमेन  लोकतंत्र  गणराज्य  से  आयातित  फिल्मों  के  साथ  घटिया  फिल्में  भी  मिला  कर  बेची  जाती  हूँ  और

 देश  के  सभी  भागों  में  उनका  वितरण  भी  उचित  नहीं  है  तथा  आयातित  फिल्मों  पर  भारी  लाभ  कमाया

 जा  रहा है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रश्न  पूछिय  I

 डा०  विजय  मंडल :  फिल्म  एक  आवश्यक  वस्तु  है  फिर  भी  उस  पर  भारी  उत्पादन  शुल्क  लगाया  जाता

 क्या  मंत्री जी  इस  की  जांच  करेंगे
 ?  क्या  उत्पादित  फिल्में  घटिया  होने  क ेकारण  आयात  किया  जाता

 हेगा  ?  इस  समय  कितने  प्रतिशत  फिल्में  आयात  होती  हैं
 ?

 श्री  वयालार  रवि  :  यह  एक  आरोप  है  |

 श्री  जाज  फर्नान्डीस  :  मेने  कहा  है  कि  हम  कुल  फिल्मों  का  एक  भाग  ही  तेयार  करते  हैं  बाकी

 कांश  फिल्में  आयात  की  जाती  है  ।  उन्हें  उपयोगी  बनाकर  बाज़ार  में  बेचा  जाता  है  ।  मेरे  विचार  से

 फिल्‍मों  को  आपस  में  मिलाना  सम्भव  नहीं  ।  या  तो  हम  स्टैंडडें  फिल्में  तया र  क  रते  हैं  या  बिल्कुल  ही  उत्पादन

 नहीं  करते  ॥

 फिल्म  सम्बन्धी  देश  की  सभी
 जरुरतें  हिन्दुस्तान

 फोटों  फिल्मस  द्वारा  पूरी  की  जाती  हैं  ।
 उत्पादन

 और
 प्रदर्शन  की  वृष्टि  से  हमारा  कायें  संतोषजनक  पिछले  वर्ष  70  लाख  रु०  मूल्य  की  फिल्मों का

 निर्यात  किया  गया  और  उन  देशों  को  बेचा  गया  जो  अच्छी  फिल्में  खरीदत ेहै  ।  अतः

 :

 घटिया  फिल्मों  का

 आरोप  सही  नहीं  ।  कुछ  माल  नहीं  भी  लिया  जाता  लेकिन  यह  एक  सामान्य  बात  है

 जहां  तक  लाभ
 का

 प्रश्न
 इस  कम्पनी

 को  गत  4  वर्षों  में  लगभग
 10

 करोड़  रु०  का घाटा हुआ

 पिछले  दो  वर्षों  में  कम्पनी  ने  मुल्य  न  बढ़ा कर  भी  लाभ  कमाया है  ।  1974-77
 के  बीच  में  मूल्य  वद्ध

 बिल्कुल  नहीं  की  गई  ।

 वितरण
 का  कांयं  मुख्य  रुप  से

 3-4  परिवारों के  हाथ  में  ही  था  अब  यह  काम  अपने हाथ  में  ले
 लिया  कम्पनी को  उस  कां  में  2  करोड़  के  लगभग  हानि  हो  रही  थी  अंब  हमने  जब  प्रबन्ध

 ले  लिया  है  तो  पिछले  कुछ  मास  से  इन  फिल्मों  के  बारे  में  आरोप  लगाय जा  रहे  यदि  इस  कम्पनी

 के  बार  में  कोई  विशेष  शिकायत  की  जाती है  तो  मैं  निश्चय  ही  उसकी  जांच  करूंगा  ।
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 Ofal
 ee  ce

 Agrahayana  23,  1599

 (Saka}

 थी  eee  साे
 :

 क्यो  आप  उत्त  चार  परिवारों  as  बती  संकते हैं  ?

 श्री  जाजें  Hater  मुदे  सुचना  चाहिये  ।  चार  परिवार  सारा  चला  रहे  जब

 हमने  यह  कायें
 अपने  हाथ  में  लिया  है  तब

 से
 कम्पनी  की  आलोचना  हो  रही  है  ।

 श्री  TATATT  र्वि  मेंने  वितरण  के  बारे  में  पिछली  बार भी  प्रश्न  उठाया  था  मेले  प्रबन्ध  व्यवस्था

 कें  बारे  में  मंत्री  जी  कौ  आलोचना  की  थी  ।  क्या  फिल्में  आयात  करने  से  लाभ  हो  रहा  है  था  अच्छी  फिल्में

 तैयार  करने  के  कारण  लाभ  होता  है  ?  यदि  फिल्‍मों  के  उत्पादन  से  ऐसा  हो  रहा  है  तो  किसी  और  स्थान

 पेर  नई  फकरी  लगाने  की  ear  जरूरत  क्योंकि  पता  लगा  हैं  कि  इस  fear  में  ard  हो  रहाः

 है  ॥

 श्री  जाज  तथ्य  है  कि  हमारा  उत्पादन  आवश्यकतानुसार  नहीं है  इसलिए  हम

 आयात  करते  हैं  ।  फिल्में  आयात  करके  काट-छांट  कर  के  बेची  जाती  हैं  ।  इस  प्रश्न  के  उत्तर  के

 किं  फिटम  के  कौनसे  भाग  से  एक्स रै फिल्म रै  फिल्म  से  या  निगेटिव से  लाभ  होता  मुझे  सूचना  चाहिये  ।

 मैने  हमें  बाजार  का  ध्यांन  रखना  हम  हर  किसी  को  फिल्‍मों  के  आथात  की  अनुमति

 नहीं  दैं  सकते  ।  थर्दि  दैश
 की

 बढ़े  रही  जरुरतें  पूरी  करने  के  लिए  एक  नये
 की

 जरुरत  होगी  तो

 हम  अवश्य उसे  लगायेंगे  ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूची

 #413.  श्री  जी०  argo  कृष्णन :  क्या  TE a  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  ararat  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  आदेश  1976

 के  द्वारा  मान्यता  संबंधी  क्षेत्रीय  प्रतिबंधों  को  हटा  दिये  जाने  के  are  अनुसूचित  जा  तियों  तथा  अनुसूचित

 जनजातियों  की  कोई  नई  सुचियां  बनाई  गई  हैं  ;  और

 (@)  यदि  at,  तो  तत्संबंधी eater  क्या  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल
 :  और  :  अनुसुचित  जा

 तथा  अनुसूचित जन
 जातियां  आदेश

 )
 1976  जिसे  27  1977  से  लॉगू

 किया  गया  में  ही  विभिन्न  राज्यों  के  बारे  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  की  नई

 सूचियां दी  गईं  इस  अधिनियम  के  द्वारां  कुंछ  मामलों  को  छोड़कर  जहां  क्षेत्रीय  प्रतिबंध  रखना  आ  बश्यक

 संमझा
 गधा  विभिन्न  अनुसूचित  जां  जनजा  तियों  के  लिए  विशेष  राज्यों  से  उन्हें  हटा  दिया  मया

 ह्

 श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :
 aqgiaa  जाति  तथा  अनूसूचित  जनजाति  संशोधन

 1976
 के

 बाद  कुछ  संशोधन  करके  जर्वजा  तियों  के  सूची  में  नये  नाम  जौंडे  गये  थे
 ।  मंत्री जी  ने  उत्तर

 दिया  कि  विधेयक  पास  किये  जाने  के  बाद  सरकारी  आदेश  द्वारा  नये  नाम  जोड़े  जा  सकेंगे  उसका

 क्या

 श्री  घनिक  लाल  मंडल  :  ag  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।  सुची  को  अंतिम  रूप  दिये  जाने  के  बाद

 उसे  विधेयक  के  रूप  में  संसद  के  सामने  लाया  जायेगी  ।  संविधान के  अनुच्छेद  341
 और  342  के  अधीव

 अधिकार च्  नाग  प
 केवल  संसद

 को
 उस  alt  में  से  नाम  काटने या  जोड़ेने  का  है
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 14  1977  अल्प  सूचना

 श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  उसे  इस  प्रकार  नहीं  रखा  जा  संकठा
 ।  एक

 .  विधान पास  किया  गया  है

 जिसके  अनुसार  सरकारी  आवेश  या  परिपत्र  द्वारा  नाम  जोड़े जा  सकते  है
 ।

 इस  काय  हेतु  विधान  लाने
 की

 जरूरत  नहीं
 |

 FEY  और  ngl  राष्ट्र  में  चुनाव  होने  ह ैइसलिए नाम  जोड़े  जाने
 चाहिये

 द
 ताकि  उन्हें  न्यायालय  में  जाने  से  रोका न  जाये  ।

 Tara दारा  सभा  में आश्वासन दिया  गया  था  कि  सरकारी  ga  या  आदेश  द्वारा  ऐसा  किया  जायेगा

 हमें  स्पष्ट  उत्तर  दिया  जाये  |

 थी  धनिक  लाल  मंडल
 :  मानतीय

 सदस्य  चाहते  है  कि  aTalaa  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों

 के  नाम  सरकारी  आदेश  द्वारा  जोड़े  मेंने  कहा  है  कि  ag  ara  विचाराधीन है  ।

 मध्यक्ष  महोदय  :  य  कब  किया  जायेगा ?

 थ्री  धनिक  लाल  मंडल
 :

 हम  विचारकर रहे  हम  उसके  लिए  संसद  से  अनुमति  लेंगे
 ।

 Shri  Shiy  Sampati  Ram:  Whether  washermen  have  been  included  in

 Scheduled  Castes  in  all  the  States  if  not,  the  names  of  States  where  it  has  not
 been  done  and  what  steps  are  proposed  to  be  taken  to  include  them  in  the  list?

 under  State  list  and  relate  to  the  States.

 Shri  Dhanik  Lal  Mandal:  Presidential  orders  are  so  many  and  they  come

 There  is  no  all  India  list.  So  his

 question  does  not  arise.

 Shri  Chhabi  Ram  |  :  Some  castes  have  been  included  in  the  list  of
 Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  in  one  district  but  it  is  not  so  in  the

 other  districts,  For  example  washermen  and  potters  are  considered  Scheduled

 Castes  jin  Sihor  and  Datia  only.  At  least  in  one  State  rules  should  be  applied
 equally  in  every  district.  May  I  know  whether  he  has  received  any  representa-
 tion  in  this  regard  and  whether  they  will  be  considered  sympathetically?

 Shri  Dhanik  Lal  Mandal:  The  Hon.  Member  is  cOrrect.  It  was  due  to
 Area  Restriction  Act  which  has  since  been,  removed.  But  some  exceptions  are
 stili  there.  That  is  why it

 is  possible  that  one  caste  is  a  scheduled  caste  in  one
 district  while  in  the  other  district  the  same  caste  has  been  left  out.  However
 I  shall  enquire  into  that.

 अल्प  सूचना
 SHORT  NOTICE  QUESTION

 राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं
 को

 वज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंघान  से  अलग  करना

 6.  श्री  सौगत  राय  :
 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  सत्त  ह  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं  को  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  a=
 संधान  परिषद  से  अलग  करने  का  निणंय  किया  है  ;

 क्या  इस  निर्णय  से  पव  सम्बद्ध  प्रयोगशाला
 मों

 अथवा  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंघान
 परिषद  से  सलाह  की  गई  थी  ;

 क्या  वज्ञानिक  संगठन  ने  इस  नि्णय  पर  प्रतिकूल  रतिक्रिया  व्यक्त  की  और

 क्या  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरका
 र

 इस  निणंय  पर  पुनर्विचार  करेगी  ?
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 Short.  Notice  Question  December  14,  1977
 ne

 प्रघान  मंत्री  मोरारजी  (%)  वेज्ञानिक  एवं  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  की

 सोसाइटी  ने  सत्ह  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं  /  संस्थानों  /  संग्राहलयों  are  संस्थानों  को  मंत्रालयों

 में  स्थानांतरित  करने  और  उनको  संस्था  पंजीकरण  अधिनियम  1860)  के

 Halal  के  रूप  में  पंजीकृत  करने  के  लिय  सब  सम्मत्ति  से  संकल्प  किया  है

 उकल  प्रस्ताव  पर  HoTA oMTHOATLo  की  शासी  सभा  ने  विचार  किया  इसकी

 सिफारिशों
 को

 सोसाइटी  के  arya  अग्रिम  विचार  के  लिये  पुनः
 प्रस्तुत  किया  था  ।  साथ  ही  साथ  शासी

 सभा  की  बेठक  में  सी  ०एस०आई०आर०  के  महानिदेशक  ने  चेयरमेन  के  रूप  समन्वय  परिषदों का

 प्रतिनिधित्व  करने  वाली  अनसंघान  प्रयोगशालाओं  के  पांच  निदेशकों  और  सी०एस०आई०आर०

 बाहर  से  तीस  विशिष्ठ  वज्ञानिकों  ने  भाग  लिया  था  ।

 उपरोक्त  संकल्प  करने  के  बाद  सी  ०एस०आई०आर०  में  किसी  वज्ञानिक  संगठन  से  कोई

 प्रतिकूल  प्रतिक्रिया  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।

 (7)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ॥

 थी  सौगत  राय  :  मरा  प्रश्न  petra  सरकार  के  निणंथ  के  बारे  में  था  न  कि  सी०एस०आई०

 शार०के निणय  के  बार  में  था  ।  2  अगस्त  को  केबिनेट  सचिव  द्वारा  तयार  की  गई  रिपोट  के  आधार

 पर  eal  मंत्रिमंडल  ने  कुछ  प्रयोगशालाओं  को  सी  ०एस०आई०आर०  से  अलग  करने  का  निण॑य  लिया

 इस  निण॑य  को  गोपनीय रखा  गया  था  फिर भी  इसकी  भनक  पड़ गई  बाद  में  17  अगस्त  को

 केबिनेट  सचिव  ने  सभी  विभागीय  सचिवों  को  पेत्र  लिखकर  इसके  बारे  में  चप  रहने  के  लिये  कहा  था  ।

 ag  20  अगस्त  को  एक  प्रेस  विज्ञप्ति  में
 प्रकाशित  हुआ

 था  ।  इसके  तुरन्त  बाद  वैज्ञानिकों  में  इस  बारे

 में  कुछ  प्रतिक्रिया  हुई  क्योंकि  उन्होंने  महसुस  किया  कि  इस  fra  से
 में

 15,000  वैज्ञानिक  प्रभावित  होत ेहैं  और  उनसे  परामर्श  लिये  बिना  गुप्त  ढंग  से  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के

 दबाव
 से

 देती  तकनीक  के  प्रश्न  पर  कुठारा  घात  होता है  ।
 भारतीय  राष्ट्रीय  विज्ञान  नई

 भारतीय  विज्ञान  राष्ट्रीय  विज्ञान  अकादमी ,  डा०  रंगा  राव

 और  डा०  नाग  चौधरी  जेसे  सुप्रसिद्ध  वज्ञानिकों
 ने  इ  स  fia  का  खुलकर  विरोध  किया  ।  इस  निणं

 य
 के  कारण  सरकार  चुप  बठ  गई  और  सी  oT OATEOMTLO  की  20  सितम्बर  की  बैठक  में

 लो
 प्रधान  मंत्री  उपस्थित  महीं  हुए  ।  इस  वौरान  सुप्रसिद्ध  ब्रिटिश  वैज्ञानिक  पत्रिका  के

 सम्पादकीय  में  यह  कह  कर  इस  निर्णय  का  विरोध  किया  गया  था  i  निणंय  में  थोड़ा  बहुत  हेरफेर

 था  परन्तु  मूल  विषय  वस्तु  में  कोई  परिवतंन  नहीं  किया  गया  |  23  नवम्बर की  बठक  में  सी  ०एस०

 argo  आर०  ने  17  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं  को  अलग  करने  का  निर्णय  लिया  ।  यह  कहना

 नहीं  है  कि  वज्ञानिकों  ने  इस  पर  प्रतिकूल  प्रतिक्रया  नहीं  व्यक्त  की  वैज्ञानिकों  ने  इस

 निणंय  के  विरुद्ध  खुलकर  प्रतिक्रिया  व्यक्त  की  ।  जो  कुछ  मैंने  यहां  कहा  उसे  प्रधान  मंत्री  झूठा  सिद्ध  करें  ।

 में  पूछना  चाहता  F  क्या  सी  oUtomlFoatxo  में  काम  कर  रहे  वैज्ञानिकों  स्वायत्तता  और

 वैज्ञानिक  स्वतंत्रता  छीनने  और  सी  oUToATS OMT  को  तोड़ने  की  सरकार  को  कोई  नीति

 है  ।

 थी  मोरारजी  देसाई  :  मामले  में  कोई  गोपनीयता  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  केविनेट  सचिव

 द्वारा  कुछ  गया  है  एसी  बात  नहीं  है  ।  सी०एस०आई०आर०  ने  कुछ  बवज्ञानिकों  से  परामशं

 Bt
 ही  संमूचे  प्रश्न  पर  विचार  किया  न  जस  Bi

 IDAVS I  wm  Oe प्ब्ख  ना  नट  TAN oy  रेवा  कि  गज  ae  उठाया  जाता  है  तो  हमने
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 23  अग्रहायण  1899  (a)  अल्प  सूचना  प्रश्न

 सम्बन्धित  निकाय  अर्थात  सी  oUA OATS OFFLO  को  ag  मामला  सौंपा  ।  saa  पव  निस्सन्देह

 वज्ञानिक  संस्थाओं  और  निकायों  ने  कुछ  आलोचना  की  थी  ।  इसका  अथ  ag  नहीं  कि  समूचे

 बेज्ञानिक  समदाय  इसी  विचार  धारा  का  है  इसमें  कोई  सार  नही ंहै  ।  यह  सच  है  कि  इग्लेंड  में

 एक  पत्रिका  नेचर  ने  कुछ  आलोचना  की  थी  परन्तु  एसा  यहां  के  कुछ  लोगों  की  प्ररणा  से  ही  '

 एसी  बात  नहीं  कि  उन्हें  हमार  प्रस्ताव  के  बारे  में  जानकारी  ।  सी  OTT OATS OTTO  में  इंसपर

 चर्चा  की  गई  और  उन्होंने  सब॑सम्मत्ति  यह  fata  लिया  कि  एसी  व्यवस्था  उन  प्रयोगशालाओं  के  अपने

 हित में  है  ।  चप  रहने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।-  जब  हंम  ने  इस  पर  विचार  किया  तो  हमें  पता  चला

 fez  हू  जिनका  सम्बन्ध  कतिपय  मंत्रालयों  से  है  और  किसी  से  नहीं  ।  जहां  पर  कुछ

 प्रयोगशालाओं  का  सम्बन्ध  दो  या  तीन  मंत्रालयों  से  था  उन्हें  सी०एस०आई०आर०  में  रखा  गया

 कयोंकि  उस  समय  एक  मंत्रालय  द्वारा  ठीक  प्रकार  से  काम  की  देखभाल  नहीं  हो  सकती  थी  इसी

 कारण  ऐसा  किया  गया  ।  ऐसा  होनें  के  बाद  कोई  टिप्पणी  नहीं  की  गई  ।

 श्री  सौगत  इस  निणंय  का  कोई  वास्तविक  औचित्य  नहीं  था  क्योंकि  जो  प्रयोगशाला  वास्तव

 मैं  स्यानान्तरित  होना  चाहती  थी  उसे  स्थानान्तरित  नहीं  किया  गया  जसे  कि  इण्डियन  इन्स्टीट्यूट  आफ

 एक्सप  रिमेन्टल  मेडिसिन  आफ  जो  सी  ०एस०आई०आर०  में  जाना  चाहती  थी  उसे  वहां

 नहीं  भेजा  गया  ।  सेन्ट्रल  ड्रग  रिसच  इन्स्टीट्यूट  को  स्थानान्तरित  नहीं  किया  गया  ।  परन्तु  राष्ट्रीय

 इंधन  sara  संस्था  को  ऊर्जा  मंत्रालय  में  स्थानान्तरित  कर  दिया  गया  ।  देश  में  यह  आशंका  है  कि  यह

 निर्णय  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों  के  दबाव  से  लिया  क्योंकि  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  टेक्नोलोजी  के

 शायात  पर  सी  ०एस०आई०आर०  के  आपत्ति  किय  जाने  के  प्रयासों  को  विफल  करती  हैं  ।  मैं  प्रधान  मंत्री

 से  आश्वासन  चाहता हूं  कि  भविष्य  में  देश  में  वज्ञानिकों  की  प्रतिष्ठा  के  लिये  ऐसे  क्षेत्रों  जिनमें

 सी०एस०आई०आर०  ने  अपनी  स्वयं  की  तकतीक  का  विकास  कर  लिया  टेक्नोलोजी  आयात

 बिल्कुल  न  होने  पाये  ।

 श्री  सोरारजी  :  में  यह  समझ  नहीं  सका  कि  माननीय  सदस्य  क्या  कहना  चाहते हैं
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उनका  कहना  है  कि  एसा  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों  के  कहने  पर  किया  गया  है  |

 श्री  मोरारजी  que  :  इस  मामले  में  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों  के  होने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  मैं

 नहीं  जानता
 कि  वह  किस  कम्पनी  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  कि  इस  में  किसी  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनी  के

 होने  का  प्रश्न
 पदा  ही  नहीं  होता  ।  इस  मामले  पर  सवप्रथम  मेंने  स्वयं  विचार  किया  ।  मैं  कई  वर्षों  तक

 ay  oTToRTSoy!To  का  सदस्य  रहा  हूं  ।  मे  जानता  हूं  कि  सी  ०एस०आई०आर०  क्या  कर  रही

 इन  प्रयोगशालाओं  पर  प्रतिवर्ष  300  करोड़  रुपय  व्यय  किय  जा  रहे  हैं  और  उनसे  पर्याप्त  परिणाम

 प्राप्त नहीं  हो  रहे  हैं  ।

 श्री  सौगत  राय  :  पर्याप्त  परिणाम  है ं।

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  jaatca  परिणाम  प्राप्त  नहीं  हो  रहे  हैं  ।

 श्री  यशवंतराव
 :  सी

 ०  एस०आई०आर०  भारत]में  बेज्ञानिक  ज कोय  कर  रहे  प्रमुख  संगठनों  में

 से  एक
 है  ।  गत  30  वर्षों  में  इसने  टेक्नोलोजिकल

 विकास  और  वैज्ञानिक  काय
 की

 नींव  रखकर  बहुत

 ही  अयोगी  काम  किया है  ।  aa:  का  धन्यवाद  करना  चाहिये  भ  सी  कोई  टिप्पणी  न

 की  जाय  जिससे  व  ज्ञानिकों  की  प्रतिष्ठा  को  धक्का  पहुंचे  ।
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 Notice  Question

 Agrahayana  23,  1899  (Saka}

 gat  इस  बाते  को  क्या  अर्थ  है  जब  हुम  यह  कहते  है  कि  उनसे  किसी  fafeaa  अवधि  में  कोई  परिणाम

 नहीं  प्राप्त हुआ  है  ।  इसेका  निर्णय  करने के  लिये  हम  क्या  मापदण्ड  अपना  रहे  we  तक  हमें

 इंस  प्रकार  कें  मापदण्ड  की  पतों  नहीं  चलता  तब  तक  इस  प्रकार  के  वक्तव्य  देने  से  हमारे  लिये  असावश्यक

 कठिनाई  पैदा  होगी  ।  मेरा  कहना  है  कि  काय  कराने  के  लिये  हमें  प्राथमिकताएं  तथा  कुछ  समॉपर्दड

 निर्धारित  करना  चाहिये  ।  इस  caTATsT  कया  प्रधान  मंत्री  विरोधी  पक्ष  का  सहयोंग  लेने  के  लिये  तैयार

 चूंकि  निर्णय  लेने  की  प्रक्रिया  में  कुछ  रा  जती  तिक  तत्व भी  है  अतः  यह  बेहतर  होगा  कि  सी  ०

 आईं०आर०  केवल  सरकार  का  ही  अपितु  समूची  संसद  की  प्रतिनिधित्व  करे  ।  क्या  प्रधान  मंत्री

 पहलू पर  fart  करने  के  लिय  तैयार  है  ?

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  मैंने यह  नहीं  कहा  कि  इसने  कोई  उपयोगी  काम  नहीं  किया  है  ।  मेंने  कहा

 है  कि  पर्याप्त  काम  नहीं  किया  गया  है  ।  मने  शब्द  का  प्रयोग  किया  है  ।  मैंने  प्रयोगशालाओं

 के  निदेशकों  से  चर्चा  की  है  ।  चर्चा  के  दौरान  मैंने  यह  बात  कहीं  और  उन्होंने  इसका  खंडन  नहीं  किया  ॥
 a,

 किसी की  निन्दा  करने  की  प्रश्न  ही  नहीं हैं  मैं  बेहतर  परिणाम  चाहता  हूं  ।  में  यह  नहीं  कहता

 कोई  परिणाम  नहीं  निकल  यह  क  से  में  कह  सकता  हुं  1

 मे ंसी  ०एस  oNTE OTTO  ¥  बारे  में  अधिक  चिन्तित हूं  ।  मे  चाहता  हूं  कि  यह  बेहतर  परिणाम  दे

 और  हम  इस  मामले  पर  विदेशों  पर  न  करें  ।  जो  टेक्नोलोजी  यहां  उपलब्ध  उसे  jaret

 आयात  करने  का  प्रश्न  ही  नही ंहै  ।  यदि  ag  थोड़ी  घटिया  भी  है  तो  में  बाहर  से  मंगाने  के  बजाय  इसे

 रखना  ठीक  समझता हूं
 ।  में

 इस
 नीति  का  पालन

 कर  रहा  हूं
 ।

 ऐसी  बात  नहीं  कि  मेंने  यह  निणय  स्वयं  ही  लिया  है  ।  मैँने  कुछ  अनुसन्धान  कर्ताओं  से  इस  मामले

 पर  चर्चा  की  ।  ये  योग्य  वैज्ञानिक  और  हमने  पाया  कि  इस  तरीके  से  बेहतर  परिणाम  प्राप्त  किये

 जा  सकते  हैं  इसी  कारण  मैंने  यह  किया  है  ।

 AT:  यह  कहने  का  कोई  लाभ  नहीं  कि  किसी  ने  यह  मनमाना  निणय  लिया  है  और  यह  सी  ०एस  ०

 आई०आर०  को  तोड़ने  का  निणंय  है  ।  सी  ०एस०आई०आर०  को  तोड़ने  का  प्रश्न  ही  नहीं  है  ।

 निकों  द्वारा  अनुसन्धान  काय  करने  के  अवसर  उनसे  छीनने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |  इसके  विपरीत  में

 देखना  चाहता  ह  कि  उनकी  उचित  उपयोग  किया  जाये  ॥

 श्री  pric bat  चब्हाण  :  उन्होंने  इस  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  कि  कया  ag  विरोधी  पक्ष  का  सहयोंग

 साहते  हैं  ।

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  मैं  सारे  सदन  का  सहयोग  चाहता  हूं  परन्तु  इसका  ae  यह  नहीं  कि  मैं
 मामलों  जित  पर

 हमने  fata  लेना  यहां  सभा में  निणंय  लूं  ।

 श्री  श्यामतस्दन  fax:  क्या  aTaatla  प्रधान  मंत्री  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हैं  कि  वेज्ञानिक

 सन्धान  और  एसे  रचनात्मक  कार्यों  के  लिये  कुछ  स्वतंत्रता  और  स्वायत्तता  की  आवश्यकता  होती

 विभाग  के
 नौक  रशाही  नियंत्रण  मे  यह  नहीं  होना  चाहिये  ।  ऐसा  होते  हुए  माननीय  प्रधान  मंत्री  सभा  को

 किस  प्रकार  आश्वासन  देंगे  कि  विभाग  के  अन्तगंत  बहतर  परिणाम  प्राप्त  होंगे  ?

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  माननीय  सदस्य  बिना  यह  जाने  कि  हमने  क्या  व्यवस्था  करी
 है  इस

 arse

 में  facta  ले  रहे  ह  ।  इसपर  किसी  प्रकार  के  नौकरशाही  नियंत्रण  का  प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।  ये  प्रयोग
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 14  1977  अल्प  सूचना  प्रश्न

 मंत्रालय  के  अधीन
 होते  हुए

 भो
 संस्थाएं  होगी  और  वे  स्वायत्तधासी  होंगी  ।  केवल

 मंत्री  उस  संस्था का  चेयरमेन  होगा  ।

 श्री  श्यामनन्दन  मिश्र  :  इसका  क्या  लाभ  होगा
 ?

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  क्या  लाभ  होगा  यह  मैं  जानता हुं  |

 वज्ञानिकों  के  साथ सी०  सुब्रहमण्यम  :  सी  ०एस०आई०आर०  की  हाल  में  कुछ  वर्ष  पूवे है  ।

 विस्तृत  चर्चा  के  बाद  एक  विशेषज्ञ  अध्ययन  के  आधार  पर  पुनर्गठन  किया  गया  था  ।  मैं  जानना  चाहता

 कूँ  कि  इसके  परिणामों  की  प्रतीक्षा  करने  से  पूरव  ही  सरकार  ने  पहले  चरण  में  fata  क्यों  feat

 कि  28  प्रयोगशालाओं  को  सी०  एस०आई०आर०  से  बिना  वैज्ञानिकों  से  परामश  किय  अलग  किया  जाना

 यह  मूल  निणय  था  ।  वास्तव में  बात  यह  है
 ।  बाद  में  इनकी  संख्या कम

 क  रके
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 प्रयोगशालाएं

 BCA  परन्तु  आरंभ  में  बिना  किसी  सलाह  के  28  प्रयोगशालाएं  ली  गई  थी

 कया  वज्ञानिकों  से  सलाह  की  जायेगी  और  उसके  बाद  अन्तिम  निणंय  किया  जब  भी  इस

 अकार  का  पुनगठन  किया  जायें  पहले  उसका  अध्ययन  एक  विशेषज्ञ  द्वारा  किया  जाना
 चाहिय

 ।  राजनीतिक

 निर्णय  करने  से  पहले  यह  आवश्यक  है  ।  मे  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  भविष्य  में  जब  पुनगंठन  सम्बन्धी

 कोई  निण॑य  किया  जाता  है  तो  उस  से  पहले  एक  विशेषज्ञ  दल  उसकी  वांछनीयता  पर  विचार  करेंगा

 श्री  मोरारजी  Bag  :  माननोय  सदस्य  इसे  राजनी  तिक  निण ंय  कट्ट  रह ेहै  ।  यह  बात  सही  नहीं है
 ।

 इस  में  कोई  राजनीति  नहीं  है  ।  यह  इस  लिये  किया  गया  है  ताकि  वंज्ञातिक  प्रयोगशालाएं  अच्छ  ढंग  से

 काय  करें  और  उनमें  पहले  की  अपेक्षा  अच्छा  काम  हो

 इस  निणय  में  पहले  व  ज्ञानिकों की  राय  पर  विचार  किया  गया  था  प्रशासी  निकाय  के  समक्ष  प्रस्ताव

 रख  गय  थ  और  बाद  में  च् निर्णय  किया  गया  ।  पहले  इसी  लिये  28  प्रयोगशालाओं  के  बारे  में  प्रस्ताव  था

 बाद
 में

 वज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  गवेषणा  परिषद  ने  विचार  किया  और  पाया  कुछ  प्रयोगशालाओं

 का  एक  से  अधिक  मंत्रालयों  से  सम्बन्धित है  ।  इस  प्रकार  28  में  से  11  को  वज्ञानिक  तथा  औद्योगिक

 मवंषणा  परिषद  के  पास  ही  रखा  गया  है  |  परन्तु  जहां  कोई  विशेष  गवेषणा  कायें  होता  है  उसे  विशष

 मंत्रालय
 से  जोड़  दिया  जायंगा  ।  में  बताना  चाहता  हुँ  कि  यदि  यह  पाया  जाता है  कि  परिणाम  आशातीत

 नहीं  है  उन  मामलों  पर  पुनर्विचार  किया  जा  सकता  है  ।  इस  fara  Aaa  नहीं  मुख्य  उद्देश्य

 तो  यह  है  कि  अच्छा  काय  हो

 घो ०  पी०  जी०  सावलंकर  :  प्रधान  मंत्री  महोदय  ने  निणंय  करने  के  बारे  में  facarzt  से  बताया है
 |

 उन्होंने  कहा  है  कि  यह  राजनी  तिक  fama  नही ंहै  ।  परन्तु  इस  बात  से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता

 कि  इस  निर्णय  के  फलस्वरूप  सभी  प्रयोगशालाओं  और  उनके  प्रशासन  का  गवेषणा  परिषद  ने  प्रश्न  उत्पन्न

 होता  है  ।  इस  में  प्रबन्ध  आदि  के  कुछ  बुनियादी  प्रश्न  आते  हैं  ।  इस  दृष्टि  से  मैं  प्रधान  मंत्री

 से  यह  जानना  चाहता हूं  कि  क्या  इस  पर  वेज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  गवंषणा  परिषद  के  बज्ञानिकों

 और  देश  अन्य  प्रमख  वैज्ञानिकों  का  विश्वास  प्राप्त  किया  गया  था  और  क्या  वेज्ञासिकों  की  इस  सम्बन्ध

 में  आयोग  के  साथ  बातचीत  हुई  थी  ताकि  वे  लोग  स्वतन्त्र  ढंग  से  अपना  कर  सकें  और  सरकार

 के  सहायता कर  सरक
 ?
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 श्री  मोरारजी  इन  मामलों  पर  विचार  करने  हेतु  सभी  वैज्ञा  निकों  का  सम्मेलन  बुलाने  की

 कोई  अ।वश्यकता  नहीं  ऐसा  करना  संभव  नहीं  जब  सी०एस BK ve:  ०आर  ०का  गठन  किया  गया

 था  सभी वैज्ञानिकों  को  विचार  विमर्श  के  लिये  नहीं  बुलाया  नहीं  गया  था  ।  वैसे  अनेक  प्रमुख  वैज्ञानिकों

 से  मश्विरा किया  गया  है  ।  वे  ray  निकाय  के  सदस्य  हैं  इस  प्रश्न  पर  व्यापफ  तथा  स्वतन्त्र  चर्चा

 की  गई  थी  ।  यदि वैज्ञानिक तथा  औद्योगिक  गवेषणा परिषद  अन्य  निर्णय  करती  तो  हम  यह  निर्णय  नहीं

 करते  |  वास्तव  में  ag  निर्णय  उन  प्रमुख  वैज्ञा  निकों  से  मश्विरा  करने  के  बाद  किया  गया  था  जिन्हों  ने

 देश  के  लिये  बहुत  अच्छा  काय  किया  है  ।  वेज्ञा  निकों  की  स्वायत्तता  प्त  करने  का  कोई  प्रश्न  नहीं है  1.

 नब  गवेषणा  कायें  में  बांधा  न  करके  उसे  और  व्यावहारिक  बनाया  जायेगा  |

 भी  समर  गुह  :  प्रतिपक्ष  वाले  माननीय  वेज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  गवेषणा  परिषद  को

 स्वायत्तता देने  का  प्रश्न  उठाया  है  ।  इसे  राजनी  ति  से  मुक्त  करने  की  बात  भी  हुई  है  ।  मामभनीय  सदस्य

 को  यदे  होगा  कि  इस  परिषद  में  नौकरशाही  होने  की  शिकायतें  की  गई  है  और  इसकी

 में  ठीक  कार्य  नहीं  हो  रहा  है  ।  इसी  के  आधार  पर  गजेन्द्रगडकर  समिति  का  गठन  किया  गया  समिति

 ने  परिषद  के  काय  और  विभिन्न  प्रयोगशालाओं  के  कार्य  का  गहन  अध्ययन  किया  और  अपनी  सिफा

 क्या  उनपर  विचार  किया  गया  है  और  उनको  कार्यान्वित  किया  गया  है  ?

 में  विज्ञान  का  छोटा  विद्यार्थी हू  ।  मुझे  इन  प्रयोगशालाओं  के  काम  की  कुछ  जानकारी  है  ॥

 मुझे  कहना  पड़ता  है  कि  यह  परिषद  उस  प्रकार  कायें  नहीं  कर  रही  जैसे  कि  इसे  करना  चाहिये  ।  वास्तव

 में  एक  केन्द्रीय  जोकि  नौकरशाही  के  नियन्त्रण  में  पुरा  नियन्त्रण  किये  हुए  है  और

 संस्थानों की  स्वायत्तता  समाप्त हो  गई  है  उनको  अपने  फीय  के  निष्पादन  में  नहीं  है  ।

 में  जानना  चाहता  हू  कि  कया  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  गवेषणा  परिषद  की  कार्य  ठीक  प्रकर  से

 जांच  हेतु  एक  विशेषज्ञ  समिति  गठित  की  जायेगी  ।  हमरे  गवेषणा  कायें  के  दो  भाग  होने  चा  हिये--पहला

 मौलिक  गवेषणा  और
 व्यवहा  रिक

 गवेषणा  ।  आजकल
 गवेषणा  परिषद  बहुत  खराब  दशा  में  है  ।

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  इन  सभी  सुझावों  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 wat  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Articles  in  Newspapers  and  Journals  inciting  Communal  Feelings

 *410.  Shri  Ishwar  Chaudhry  :  Will  the  Minister  of  Information  and  Broad-
 casting  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  attention  of  Government  has  been  drawn  to  the  news-
 papers  and  journals  publishing  articles  inciting  communal  feelings  among  the

 (b)  whether  Government  propose  to  formulate  a  new  advertisement  policy
 und  er  which  the  souvenirs,  newspapers  etc.  publishing  articles  inciting  violence.
 and  communal  feelings  among  the  people  will  not  be  supplied  with  advertise-
 ments;  an

 (ce  if  so,  the  details  thereof?
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 23  1899  (3%)  लिखित  उत्तर

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  L.  K.  Advani):

 {a)  Yes,  Sir.  Some  allegations  have  been  made  in  this  regard.

 (b)  &  (c):  The  Advertising  Policy  of  the  Government,  revised  in  Novem-
 ber,  1977,  prohibits  the  release  of  Government  advertisements  to  such  news-

 papers/periodicals  as  incite  communal  passion  ‘or  preach  violence  or  ‘offend

 socially  accepted  conventions  of  public  decency  and  morals.  Government  ad-
 vettisements  are  now  not  released  to  House  Magazines  and  Souvenirs.

 दूसरे  देशों  के  परियोजना  प्रतिवदन  तयार  wea  हेतु  केन्द्रीय  विद्यत  प्राधिकरण  हारा

 डब्ल्यू०  Yo  पी०  सी०  Alo  एस०  की  सहायता

 112.  थी  पी०  राजगोपाल
 नायद ध्

 !
 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  दूसरे  देशों  की  परियोजनाओं  के  विस्तृत  परियोजना  प्रतिवेदन  तैयार  करने  हेतु  केन्द्रीय

 कि ५  प्राधिकरण द्वारा  डब्ल्यू०  एं०  पी०  सी०  ato  Tao  को  सहायता दी  गयी  थी  ;

 यदि  तो  उन  देशों  तथा  परियोजनाओं  के
 नाम

 क्य  हैं
 ;  और

 क्या वे  इसके  लिए  कोई  फीस  दे  रहे  हूँ  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  और  (@)  :  हो  ।  जिन  देशों  ओर  परियोजनाओं

 के  लिए  वाटर  एण्ड  पावर  कंसल्टेंसी  alates  लिमिटेड  को  केन्द्रीय  free  द्वारा

 सहायता  दी  गई/दी  जा  रही  है  उनके  नाम  नीचे  लिए  गए  हैं

 देश का  नाम  परियोजना

 अफगानिस्थान  ,  क  e  1.  परियोजना

 2.  सलमा  ata  परियोजना

 माइक्रो  परियोजना

 नमियान

 खुल्म  घरण-एक

 फ  ज़ाबाद

 aarTtd  चरण-एक

 तालुकान

 स्वइनाबाद  अल्वोन

 पूले  aa

 बाजाराक  )

 बाघलान

 सा  crane  66  के ०  वी ०
 पारिक  चौके
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 देश  का  नाम
 परियोजना

 नेपाल  देवीघाट  जल-विद्युत्‌  qgfeararar

 शीलेका  कोटेमाले  जल-विध्यूत्‌  परियोजना

 चुखा  जल-विद्युत्‌  परियोजना

 बर्मा  रंगून  जल  सप्लाई  प  रियोजना

 फिलिपीन्स  1.  टेंगोਂ  विद्युत्‌  केन्द्र

 2.  मिबॉन  विद्युत्‌  केन्द्र

 केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा
 दी  गई  सहायता  केलिएवाटर एण्ड  पावर  कंसल्टेंसी

 सविसिज्र  )  लिमिटेड  प्राधिकरण  शुल्क  दे  रहा है
 ।

 संघ  लोक  सवा  आयोग  हारा  केम  रिक्त
 पदों  का  विज्ञापित  जाना

 *414.  श्री  आर०  एल०  क्रील  :  कया  गुह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  संघ  लोक  आयोग  ने  सम्मिलित  सीमित  विभागीय  प्रतियोगिता  परीक्षाओं  के

 आधार  पर  किन्हीं  विशेष  पदों|प्रेडों  में  रिक्त  स्थान  भरने  के  लिए  बहुत  कम  संख्या  में  रिक्त  पद  विज्ञापित

 करने
 की

 प्रक्रिया  अपनाई  है  और
 तत्पंश्चात  मांग  करने  वाले  विभागों  के  वह  संख्या  अतिरिक्त  रिक्त

 पदों  को
 जनसाधारण  को  जानकारी  में  लाये  बिना  किसी  भीं  सीमा  अर्थात्‌ कुछ कुछ  मामलों  में  406

 प्रतिशत
 से  500  प्रतिशत  तक  बढ़ाने  की  अनुमति  दी  जाती  और

 यदि  तो  संघ  लोक  सेवा  rar  द्वारा  1976  में  ली  गई  सम्मिलित सी  मित
 विभागीय  परीक्षा  के  परिणामों  के  आधार  पर  रेलवे  बोर्ड  afaaraz  सेवा  के  सेक्शन  अ।फिसर  के  ग्रेड

 में  जो  रिक्त  पद  भरे  गये  उनकी  संख्या  2  से  9  तक  बढ़ाने  के  लिए  संघ  लोक  सेव  अयोग  ट्वीरा  रेल  मंत्रालय
 को

 किन  कारणों  से  अनुमति  दी  गई  थों  ?

 Te WATRT  में
 राज्य  मंत्री  एस०  डी०  :  तथा  :

 गुह  मंत्रालय

 द्वारा  1967  में
 विभागों  की  निम्नलिखित  अनुदेश  जारी  किये  गए  थे

 (i)  आयोग  द्वारा ली  जानी  वाली  प्रतियोगिता  परीक्षाओं  के  माध्यम
 से

 भर्सी  करने

 वाले  मंत्तालय/विभागों  की  किसी  विशेष  भर्दी  व्ष॑  के  दौरान  भरी  जाने  के  लिए

 आवश्यक  रिक्तयों  की  संख्या  का  ध्यानपूर्वक  मूल्यांकन  कर  लेना  चाहिए  और  उन

 रिक्तियों  जिनके  qaafa  आदि  के  परिणामस्वरूप  उत्पन्न  होने

 को  सम्भावना  सभी  संगत  विचारों  पर  उचित  ध्यान  दिया  जाना  और

 इनको  सूचना  आयोग  को  उसके  द्वारा  भावी  उम्मीदवारों  को  सुचना  हेतु  अपने

 नोटिस  में  अधिसुचित  किए  जाने  के  समय  पर  दे  दी  जानी  चाहिए  जिससे  कि

 जहा  तक  हो  सके  मूल  रूप  में  अधिसूचित रिक्तियों  से  अधिक  (aaqaT

 उम्मीदवारों  की  लेने  को  आवश्यकता  न  पड़े  ।
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 (ii)  उसके  परिणाम  घोषित  किए  जाने  से  पहले  उत्पन्न  हुई  किन्हीं  भी

 रिक्तियों  की  तुरन्त  आयोग  की  सूचित  किया  जाना  चाहिए  ।.  अन्य  शब्दों

 णाम  घोषित  होने  से  काफी  पहले  आयोग  को  सही  आवश्यकताएं  सूचित

 किया  जाना  अपेक्षित

 एक  बार  परिणाम  प्रकाशित  हो  जाने  साधारणतया  अतिरिकत  व्यक्तियों  को

 अगली  परीक्षा  होने  तक  नहीं  लिया  जाना  और  न  ही  परिणामों  की

 घोषणा  से  पहले  सूचित  की  गई  रिक्तियों  की  सामान्यतः  वापस  जाना

 चाहिए  ।  किन्तु  यदि  किसी  परीक्षा  विशेष  के  संबंध  में  सूचित  विशिष्ट  संख्या
 ~

 में  रिक्तियों  पर  नियुक्ति  के  fat  सिफारिश  किये  गये /आबंटित  fea  गये  कुछ

 उम्मीदवार  किसी  न  किसी  कारण  से  उपलब्ध  न  तो  आयोग  को  उचित

 समय  के  भीतर  लिखा  जाना  चाहिये  और  उससे  अनुरोध  frat  जाना  चाहिये

 कि  वह  feat  उम्मीदवारों  में  यदि  उपलब्ध  उनके  स्थान  पर  उम्मीदवार

 भेजे  |  जब  उनके  स्थान  पर  उम्मीदवार  उपलब्ध  न  तो  बिता  भरी  गई

 रिक्तियों  की  सुचना  आयोग  की  अगली  परीक्षा  के  जरिए  भरी  जाने  के  लिए

 दे  दी  जानी  चाहिए  ॥

 उपर्युक्त  अनुदेश  अभी  भो  लागू  हैं  और  इन्हें  समय  समय  पर  दोहराया  गया  है  ।

 जहां  तक  सम्मिलित  सोमित  विभागीय  प्रतियोगिता  1976  के  परिणामों  के

 आधार  पर  रेलवे  ats  सचिवालय  सेवा  के  अनुभाग  अधिकारी  ग्रेड  में  भरी  गई  रिक्तियों

 का  सम्बन्ध  रेल  मंत्ालय  ने  उक्त  परीक्षा  के  परिणामों  के  आधार

 पर  भरने  के  लिए  पढ़ले  दो  रिक्तियों  की  सूचना  दो  थी  ।  भावी  उम्मीदवारों
 की  सुचना  के  लिए  आयोग  के  नोटिस  में  2  रिक्तियां  शामिल  को  गई  ॥  खाद

 में

 28-4-1977  को  रेल  मंत्रालय  ने  संघ  लोक  सेवा  अपयोग  की  सुचित  किया  था  कि  उन

 रिक्तियों  को  संख्या  जिन्हें  वे  इस  परोक्षा  के  आधार  पर  भरना  चाहते  बढ़कर  9

 हो  गई  है  ;  जिसके  कारण  निम्तलिखित  थे  :--

 (1)  उक्त  मंत्रालय  में  डेस्क  अधिकारी  प्रणाली  लागू  करने  की  गति  मूलरूप  से

 प्रत्याशित  गति  की  अपेक्षा  तेज़  होते  और  अधिक  शाखाओं  में  इस  प्रणाली  के

 लागू  किए  जाने  के  रिक्तियों  की  संख्या  बढ़कर  .9  हो

 थी  प  are

 (2)  चूंकि  अगली  परीक्षा  जो  मूल  रूप  से  5-4-1977  को  होनी  faatfta

 स्यगित  हो  गई  इसलिए  उन्होंने  बढ़ी  हुई  रिक्तियों  की  1976  की  परीक्षा

 के  आधार  पर  भरने  का  fear  था  ;  जिससे  fe  तद्थ  पदोन्नतियों  से

 बचा जा  सके

 उक्त  मंत्रालय  ने  6-8-1977  को  अन्तिम  परीक्षा  के  परोणाम  घोषित  किए

 बाने  सें  बहुत  पहले  बड़ी  हुई  रिक्तियों  की  संख्या  सुचित  कर  दी  इसलिए  aTart

 मने  दारा  अन्तिम  खप  से  सुचित  गई  सभी  9  रिक्तियों  के  लिए

 की  सिफारिश  की  थी
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 साम्प्रदायिक  और  राष्ट्र  faziei  संगों  रोक  लगाना

 *.[15.  थ्री  fader  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 साम्प्रदायिक  अथवा  राष्ट्र  विरोधी  संगठनों  पर  रोक  लगाने  के  संबंध  में  सर्कार

 की  नीति  क्या  है  ;  और

 क्या  सरकार  आनन्द  माग  पर  रोक  लगाने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  है  is

 me  मंत्री  चरण  fag):  विधि-विरुद्ध  क्रियाकलाप
 )

 1967 में
 वे  परिस्थितियों  निर्धीरत  की  गई  ह  जिनके  अन्तगंत  किसी  संगठन  पर

 लगाई  जा  सकती  है  ॥

 सरकार  द्वारा  ऐसा  कोई  निणंय  नहीं  frat  गया  है

 मेलों  मं  राजनीतिक  बन्दी

 *416.  शी
 ay  मंडल

 1  क्या  गृह  मंत्री  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने

 कृपा  ata  जिसमें  ag  बताया  गया  हो  कि

 अब  भी  जेलों  में  पड़ें  सभी  श्रेणियों  के  राजवीतिक  बन्दियों  की  राज्यवार  सख्या

 क्या  है  ;  और

 उनमें  से  कितने  के  अन्तगंत  बन्दी  कितने  डी०  आई०  एस०  आइ०ਂ

 आर०  के  अन्तगंत  बन्दी  कितने  बन्दियों पर  मुकदमा  चलਂ  रहा  है  और  कितने  दोषसिद्ध

 बन्दी
 हैं

 ?

 «  मंत्री  चरण  faa)  :  बन्दी  शब्द  कानून  के  अधीन

 भाषित  नहीं  है  और  इस  लिए  इस  बारे  में  निश्चित  सूचना  एकत्न  करना  संभव  नहीं  है  ४

 सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  उपाय  किये  हैं  कि  निवारक  नजरबन्दी  के

 अधीन  अथवा  अपने  राजनैतिक  विश्वास  अथवा  राजनेतिक  गतिविधियों  से  प्रत्यक्ष  रूप  से

 सम्बद्ध  कार्यों  के  लिए  सभी  बंदी  तुरन्त  fixer  कर  दिये  जाने  चाहिए ॥

 सरकार  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  3  1977  को  zismatae,  बंदियों

 समेत  नजरबन्दियों  की  कुल  संख्या  399  थी  ।  इनमें  385  विदेशी  महाराष्ट्र  में

 11  कठोर  अपराधी  तथा  समाज  विरोधी  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  में  दो  विद्रोही  और

 नाडु  में  एक  ASATTAyY  शामिल  हैं  ।  भारत  रक्षा  तथा  आन्तरिक  सुरक्षा  नियमों  के  बारे

 में  भो  सरकार  ने  परीक्षणाधीन  बन्दियो ंके  विरुद्ध  लम्बित  मामलों  को  वापस  लेने

 आधिक  थपराघधियों  के  मामलों  और  हिंसा  के  कार्यों  में  अन्तग्रंस्त हैं
 को  छोड़कर

 सजा  के  शेष  भाग  को  साफ  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  निर्देश  दिये  हैं

 कार  को  ऐसी  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  कि  कोई  ऐसा  व्यक्ति  अब  भी  जेल

 में  है  ।  जहां  तक  अन्य  कानूनों  के  अधीन  अपराधों  का  संबंध  यदि  THAT

 विधियों  के  कारण  अभियोजन  के  कोई  विशिष्ट  मामले  सरकार  के  ध्यान  में  लाय

 जाते  तो  सरकार  संबंधित  राज्य  सर्रकारों  के  साथ  इस  मामले  पर  विचार  faa e

 करेंगी  ।
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 कॉकणोी  भाषा  का  संविधान  की  आठवीं  में  शामिल  feat  जाना

 *417.
 श्री  rSarsy 2  फतीरो  क्या  गुह  मंत्री  ag  बताने  की  gar  करेंगे  कि

 क्या  कोंकणी  को  जो  कॉंकण  क्षेत्र  के  अधिकांश  लोगों  की  मातृभाषा  संविधान

 की  आठवीं  अनुसूची  में  शामिल  किये  जाने  की  जोरदार  मांग  है  ;

 क्या  सरकार  को  इस  के  बारे  में  विशेष  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं

 यदि  तो  किन  से  तथा  ये  प्रस्ताव  कब  प्राप्त  हुए  ;  और

 उक्त  मांग  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गह  मंत्री  चरण  से  :  चालू  at  के  वौरान  कॉंकणी  को

 आठवीं  में  शामिल  करने  के  लिए  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  |

 सरकार  के  विचाराधीन  एसा  कोई  प्रस्ताव  भी  नहीं  है  ।  किन्तु  सरकार  का  प्रयास  सभी

 भाषाओं  की  सांस्कृतिक  तथा  साहित्यिक  परम्परा  को  प्रोत्साहन  देने  का  है  चाहे  वे  area

 att  में  सम्मिलित  हों  अथवा  नहीं  ।

 उच्च
 अधिकारियों  द्वारा  ऋण  लिया  जाना

 *
 418.

 थी  ज्योतिम॑ंय  बसु ।  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उन्हें  पता  है  कि  भारत  सरकार  के  उच्च  अधिकारी  अपने  बच्चों  एकम

 आश्रितों को  उच्च  शिक्षा  के  लिए  धन  जुटाने  तु न  बिड़ला  तथा  अन्य  विभिन्न  बड़े  औद्योगिक

 wet  द्वारा  संचालित  धर्माथं  न्यासों  से  ऋण  लेते  हैं  ;

 क्या  सरकारी  कमचारी  आचार  नियमों  में  कोई  एसा  उपबंध  है  जिसके  अनतुवार

 अधिकारी  को  उक्त  प्रकार  के  ऋण  लेनें  के  विशेषकर  उन  औद्योगिक  wat  से  जिनके

 साथ  उनका  किसी  न  किसी  प्रकार  का  सरकारी  सम्पक  सरकार  से  अनुमति  लेना

 आवश्यक  है  ;

 यदि  तो  क्या  नियमों  में  इस  प्रकार  का  उपबन्ध  किया  जाएगा  ;  और

 (4)  क्या  वहू  विभिन्न  मंत्रालयों  में  संयुक्त  सचिव  उससे  ऊपर  के  पदों  पर  काम

 करने  वाले  सहित  जो  निलम्बित  उन  अधिकारियों  के  नाम  तथा  पदों  का  पता

 लगायेंगे  जिन्होंने  उक्त  ऋण  लिए  और  जिन्हें  अभी  भी  आंशिक  रुप  से  अथवा  पूरी  तरह

 से  ऋण  का  भुगतान  करना  है  ;  और  एक  विकरण  सभा  पटल  पर  रखेंग े?

 गृह  मंत्रायल में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  :  सरकार  के  पास

 विश्वास  करने  का  कोई  कारण  नहीं  है  कि  भारत  सरकार  के  उच्चाधिकारी  धर्माथ  न्यासों

 आदि  से  ऋण  लेने  के  आवी  हैं

 इस  प्रकार  का  एक  उपबन्ध  आचरण  नियमों  में  विद्यमान  है  ।

 ()}  प्रश्न  नहीं  उठता  |
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 चूंकि  विभिन्न  मंत्रालय/विभाग  प्रशासनिक  रूप  से  णु  मामलों  को  निबटाने  के

 लिए  प्रशासनिक  रुप  से  सक्षम  इसलिए  कार्म्कि  ओर  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  के  लिए

 सूचना  एकब्ित  करना  न  तो  आवश्यक  होगा  और  न  उपयुक्त  हो  |

 मशीनों  द्वारा  नाश्यिल  जटा  चटाइयां  और  पट्टियां  बनाने  सम्बन्धी  alfa

 *419.  श्री  घी०  के०  नायर  ।  क्या  gett  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 ॥

 नारियल  जटा  चटाइयों  और  qfzeat  के  निर्माण  में  भरशीनों  का  प्रयोग

 आरम्भ  करने  के  बारे  सरकार  की  क्या  नीति है  ;

 क्या  कुछ  बड़े  निर्माताओं  को  इस  प्रयोजन  के  faa  मशीने  आयात

 करने के  लिय  लाइसेंस जारी  किये  गये  हैं

 क्या  उनमें  से  कुछ  निर्माता  आयातित  करवों  का  उपयोग  ऐसे  माल  के  निर्माण
 में

 कर  रहे हू  जिनके  लिय  उन्हें  लाइसेंस  नहीं  दिय गय  थे  ;  और

 यदि  तो  उक्त  दुरुपयोग  को  रोकने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने

 का  विचार है  ?

 उद्योग  मंत्री  (afi  जाज  जहां  तक  संभव  होता  है  इस  उद्योग  में

 विशेष  रूप  से  ata  खपत  के  fad  मशीनीकरण  को प्र a  साहन  नहीं  दिया  जाता  है  |

 हां 1

 सरकार  को  इस  विषय  में  कोई  भी  शिकायत  नहीं  मिली  है

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 कोल  इंडिया  लिमिटेड  में  लागत  a  कमी

 20.  फचरुलाल  हमराज  ० ह. क  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करंग

 कि

 क्या  उन्होंने  कोल  इंडिया  लिमिटेड  और  उसकी  सहायक  कम्पनियों  के  चयरमनों

 गौर  प्रबन्ध  निदेशकों  की  बठक  बुलाई  है  और  उनसे  लागत  में  कमी  करने  के

 कारो  उपाय  करने  को  कहा  है

 द  क  बाए  ा  द  वर  क  ग  स

 त  सत  कद कोल  इंण्डिया  के  अधिकारियों  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;

 ब्या  उस  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिए  समयबद्ध  काव  क्रम ee  का  विचार

 है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  ह... हू  पी०  :  जी  हाँ  ॥

 इस  बैठक  में  जिन  मुख्य
 बातों  पर  विचार  हुआ  वे  इस  प्रकार  हैं--उत्पादन

 कार्य  में  उत्पादकता
 >  xf q  उपकरणों  का  बेहतर  सालान  को
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 जरूरतों  में  कमी  और  कार्यालय  के  wii  में  कमों  ।  इस  बठक क  रो
 a  द  |  ०  ४

 ए  निणंयों  को

 लित  होने  वाले  अधिकारी  कार्यान्वित  करेंगे  ।

 (7)  लागत  में  कमो  एक  सतत  चलने  वालो  प्रक्रिया  है  और  इस  बात  पर

 रखी  जाएगी  कि  विभिन्न  पर्दों  की  लागतों  का  रूख  किघर  है  1

 केन्द्रीय  सलाहकार  are  तथा  प्रादेशिक  सलाहकार  थोडी  का  पुमगंठन

 *421.  अहमद  Gao  पटेल  ।  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 (@)  क्या  नमक  के  लिये  केन्द्रीय  TIATSHT ST  बोड़े  और  क्षेत्रीय  सलाहकार  बोर्डों

 का  पुनगंठन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 इस  बारे  में  अन्तिम  निणय  कब  तक  होने  की  संभावना  है  ;  और

 उनके  मुख्यालय  कहां  कहां  पर  स्थित है  ?

 उद्योग  मंत्री  LW AIHA  ;  और  :  नमक  के  लिये  केन्द्रीय  तथा

 क्षेत्रीय  सलाहकारी  बोर्डों  gated  सरकार  के  विचाराधीन  है  तथा  इन  बोर्डों  का

 गंठन  करने  के  आदेश  जारी  किये  जा  रहे  हैं  ।

 tam  विवरण  में  नमक  के  केन्द्रीय  तथा  क्षत्रीय  सलाहकार  बोर्डों  के  मुख्यालयों

 के  स्थान  बताने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 नमक  के  केन्द्रीय  तथा  क्षेत्रीय  सलाहकार  बोर्डों  एडवाइजरी  के

 मुख्यालयों  के  स्थान  बताने  वाला  विवरण

 mo  qo  usar  जरी  ats  का  नाम  मुख्यालय

 1  सेन्ट्रल  एडवाइजरी  फार  साल्ट  जयपुर

 2  तमिलनाडु  रीजनल  एडवाइजरी  बोड़ें  फार  साल्ट  मद्रास

 3  आन्घ्र  प्रदेश  रीजनल  एडवाइजरी  बोर्ड  फार  साल्ट  मद्रास

 4  वेस्ट  बंगाल  रीजनल  एडवाइजरी  ate  फार  कलकत्ता

 5  उड़ीसा  रीजनल  एडवाइजरी  aS  फार  साल्ट

 6  महाराष्ट्र  रीजनल  एडवाइजरी  ate  फार  साल्ट

 7  रीजनल  एडवाइजरी  बोड़  फार  साल्ट

 जयपुर 8  राजस्थान  रीजनल  एडवाइजरी  बोड़  फार  साल्ट
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 a

 Use  of  Languages
 in  Recruitments  ‘by  UPSC

 +422.  Shri  Natverlal  Parmar:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be

 pleased  to  state  the  progress  made  in  regard  to  the  using  of  other  Indian  langu-

 ages  in  addition  to  Hindi  and  English  for  making  recruitment  in  Government

 services  by  the  Union  Public  Service  Commission?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri 5.  Patil)

 Government  have  decided  in  principle  that  all  the  languages  included  in

 the  Eighth  Schedule  to  the  Constitution  and  English  shall  be  permitted  as  al-

 ternative  media  for  the  All-India  and  Higher  Central  Services  examinations,

 and  that  this  change  may  be  introduced  in  phases  after  considering  the  proce-

 dural  aspects.  According  a  beginning  in  the  use  of  regional  languages  was

 made  in  1969  when  candidates  for  the  I.A.S.  etc.  Examination  were  allowed

 the  option  to  answer  the  papers  in  ‘Essay’  and  ‘General  Knowledge’  in  English

 or  any  one  of  the  languages  mentioned  in  the  Eighth  Schedule  to  the  Consti-

 tution.

 In  view  of  its  complexity,  this  question  of  introducing  regional  languages

 as  alternative  media  in  competitive  examinations  conducted  by  the  U.P.S.C.

 was  considered  by  a  committee  headed  by  Dr.  D.  S.  Kothari  which  was  deput-

 ed  to  go  into  recruitment  procedures  and  selection  methods.  The  Committee

 thas  since  submitted  its  report  and  its  recommendations  are  under  considera-

 tion.  Further  action  will  be  taken  in  the  light  of  decisions  taken  on  the  re-

 commendations  of  the  Committee.

 राज्यों  के  उद्योग  मंत्रियों  क  सम्मेलन  में  fea  सुझाव

 ह  123.  के०  मालन्ना शक क  क्या  उद्योग  मंत्री  ag  बताने  की  कपों  करेंगे  कि
 क

 क्या  राज्यों  के  उद्योग  मंत्रियों  का  एक  सम्मेलन  सितम्बर  1977  के  पहले

 सप्ताह  में  नई  दिल्‍ली  में  हुआ  था  ;

 यदि  हां  ,  तो  विभिन्न  राज्यों  के  मुख्यमंत्रियों  और  अन्य  मंत्रियों  दारा  दिये

 we  सुझावों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उनके  बारे  में  क्या  निणंय  लिये  गये  ;  और

 क्या  गांवों  में  कुटीर  और  लघु  उद्योगों  के  उत्पादों  की  बिक्री  कर  चुंगी  तथा

 ्
 wr  स्थानीय  करों  से  मुक्त  करने  के  बा  में भी  कोई  fara लिया  गया  था
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 उत्तर

 उद्योग  मंत्री  जाज  :  से  :  उत्तरी  और  क्षेत्रों

 के  लिए  राज्य  उद्योग  मंत्रियों  की  5  से  8  farraz,  1977  तक  दिल्‍ली  में  अलग  अलग  बैठकें

 आयोजित  की  गई  थी  ।  इसके  बादे  उत्तर पूरव  क्षेत्र के  उद्योग  मंत्रियों की  2  1577  को

 में  एक  बैठक  की  गई  थी  ।  इन  बैठकों  का  आयोजत  मुक्य  रूप  से  हमें  विभिन्न  राज्यों  द्वारा

 उनतके  ऑद्योगिक  विकास  कार्य  क्रमों के  बारे  में  विशिष्ट  और  तातकालिक  समस्याओं  से  परिचित

 कराने  तथा  कायंवाही  के  लिए  और  अधिक  उपयोगी  कार्यक्रम  तैयार  करने  के  लिए  विचार

 विमर्श  करने  हेतु  किया  गया  था  ।  विभिन्न  राज्यो ंके  उद्योग  मंत्रियों  ने  अपने  अपने  राज्यों

 की  समस्याओं  पर  प्रकाश  डालते  समय  कुछ  सामान्य  प्रकार  के  सुझाव  भी  दिए  थे  जिन

 पर  विचार  विमर्श  किया  गया  था  ।  दिए  गए  मुख्य  सुझावों  में  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों

 द्वारा  सहाथक  उद्योगों  के  विकास  पर  तथा  निजी  क्षेत्र  में  बड़े  और  aaa  उद्योगों पर  अधिक

 बल  TT  उद्योग  और  कुटीर  क्षेत्र  से  को  गई  के  लिए  भुगतान  करने  की  एक

 उपयुक्त  पद्धति  तेयार  लघू  और  कुटीर  उयोगों  के  विकास  में  बैंकों  और  क्तीय

 संस्थानों  द्वारा  अधिक  भाग  लिया  जाना  ।  राज्यों  में  लघु  उद्योग  विकास  संगठनों  को  सशक्त

 लव थि  और  कुटीर  उद्योगों  के  लिए  अपेक्षित  निवेश  और  कच्चे  माल  की  सामयिक और

 निर्वाधपूर्ति  के  लिए  आवश्यक  व्यवस्था  राष्ट्रोय  लघू  उद्योग  निगम  और  राज्य  व्यापार

 निगम  के  बीच  aq  उद्योग  उत्पादों  के  विपणन  टिनी  क्षेत्र  जसे  संयंत्र  और  मशीनरी  में  एक

 लाख  रु०  से  कम  निवेश  वाले  उद्योगों  के  विक्रास  पर  विशेष  बलਂ  पैने  के  लिए  उपयुक्त

 व्यवस्था  करता  आदि  सम्मिलित  art  विवार-विमशं  के  दौरान  कुछ  राज्यों  द्वारा  लघु  और

 कुटोर  उद्योगों  को  विक्रीकर  और  अन्य  स्थानीयकरों  से  छूट  देने  की  आवश्यकता  पर  भी

 चर्चा  की  गईथी  ।  विभिन्न  सुझावों  पर  कोई  निश्चित  निर्णय  नहीं  लिए  जा  सके  क्योंकि

 लिए  विभिषमंत्रालयों  से  ge  परामशं  करना  अनिवार्य  था  ।

 Expenditure  On  Ministers

 *424.  Shri  Ramjilal  Soman :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  approximate  expenditure  per  Minister  and  per  month  incurred  on

 the  Cabinet  Ministers  and  the  Ministers  of  State;  and

 (b)  whether  the  present  Government  propose  to  curtail  the  expenditure
 on  Ministers  as  compared  to  the  expenditure  incurred  by  the  previous  Gov-

 ernment  to  practise  simplicity  and  economy?

 attached.
 The  Minister  of  Home  Affairs  (Shri  Charan  Singh):  (a)  A  statement  is

 (b)  Executive  instructions  of  the  Government  have  laid  down  limits  for

 consumption  of  electricity  and  water  at  the  residences  of  Ministers  beyond
 Executive which  the  charges  are  to  be  borne  by  the  Ministers  themselves.

 instructions  of  the  Government  also  provide  for  economy  in  expenditure  on

 use  of  staff  cars  by  Ministers  and  their  personal
 5.0
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 vers  Agrahayana  23,  1859  {Saka} Written  An:

 STATEMENT

 धणा

 (a)  Head  of  Expenditure  Monthly  approxi--  Monthly  apprexi-
 mate  expenditure  mate  expenditure
 ona  Cabinet  ona  Minister

 Minister  of  State

 Rs  Rs,

 Salary  शक  2250  .00  2250  .00

 —  e  500  .00  Nil Sumptuary  Allowance

 Rent  of  residential  buildings  650.00  650  .00

 Electricity  &  Water  charges  क  200  .00  200  .00

 Rent  of  furniture  &  electric

 appliances  e  590  .00  590  .00

 eel

 4190  .00  3690  .00

 Note  :  This  does  not  include  expenditure  on

 (i)  Travelling  allowance,  which  is  a  reimbursement  of  the  expenditure
 incurred  in  the  performance  of  duties,

 (ii)  The  use  of  staff  cars,  whichis  admissible  onlyforjourneys  performed
 in  Connection  with  official  business.

 (iii)  Secretarial  and  other  staff  and  telephones  which  are  provided  te
 Ministers  to  enable  them  to  discharge  their  official  duties.

 (iv)  Medical  facilities  provided  to  Ministers  as  they  are  entitled  medical
 facilities  under  the  Central  Government  Health  Scheme.

 उच्चतर  सवाओं  क  लिए  परीक्षा  a  बेठने
 के  लिए  ममुसूचित  जातियों  तथा  अनसचीत क चढ  जन

 जातियों  के  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण

 *425.  श्री  रामलाल  कया  गृह  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ag  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  अनुसुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित
 जातियों  के  लिए  आरक्षित  कोटा  भरा  सरकार  का  विचार  इन  जातियों  के  व्यक्तियों

 को  उच्चतर  सरकारी  सेवाओं  के  लिए  लो  जाने  वालो  परीक्षाओं  में  बैठने  से  पूर्व  उन्हें
 प्रशिक्षण  देने  के  लिए  कोई  राष्ट्रोय  योजना  बनाने  का  है  ;  और

 ? यदि  नह  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  कब  तक  काय  वाही  की  जायगी  शक
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 000

 मंत्री  (att  चरण  और  :  अनुसूचित

 जन  जातियों  के  प्रत्याशियों  को  प्रशिक्षण  देने  को  दृष्टि  केन्द्रोप/राज्य  सेवाओं  के

 पदों  की  भर्ती  के  लिए  की  जाने  वालो  विभिन्न  प्रतियोगी  परीक्षाओं  में  बैठना  चाहते

 22  पूर्वेपरीक्षा  प्रशिक्षण  tex  देश  के  विभिन्न  भागों  में  पहले  ही  स्थापित  कर  गए

 हूँ  ।  ऐसे  और  अधिक  केन्द्र  खास  राज्य/क्षेत्र  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखकर  स्थापित

 करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 Employment  in  Government  Service  beyond  58  years  Of  age

 3797.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be

 pleased  to  state

 (a)  the  names  of  Departments  and  categories  in  which  right  to  continue  in
 service  in  Government  of  India  after  attaining  the  age  of  58  years  is  avail-

 able;

 (b)  whether  it  is  legally  valid  for  the  supervisory  staff  ie.  producer,  chief

 producer  etc.,  in  A.I.R.  to  continue  in  service  beyond  58  years  of  age;

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor  and  the  law  under  which  the  Government
 have  provided  this  privilege  to  certain  categories;

 d)  whether  Government  propose  to  enact  a  legislation  to  bring  uni-

 formity  in  service  conditions  of  all  the  Government  employees;  and

 (e)  if  so,  the  details  of  the  proposal?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  5.  D.  Patil):

 (a)  According  to  Fundamental  Rules,  every  Government  servant  shall  retire

 on  the  last  day  of  the  month  in  which  he  attains  the  age  of  58  years.  Excep-
 tions  are  made  in  these  rules  in  the  case  of  a  workman,  (as  defined  in  the  afore-

 said  rules),  a  ministerial  Government  servant  who  entered  service  on  or  before

 31st  March,  1938  and  an  employee  in  Group  D  Service  or  post,  for  whom  the

 age  of  retirement  is  60  years.  Further-more,  in  certain  Departments  like  the

 Departments  of  Space  and  of  Atomic  Energy,  which  employ  mainly  scientific

 and  technical  personnel,  the  normal  age  of  retirement  of  their  employees  is.

 60  years.

 (0)  &  (c):  Staff  artists  in  All  India  Radio  are  employed  on  a  long-term
 contract  basis.  As  such,  it  is  legally  valid  to  retain  them  in  service  upto  the

 age  of  60  years  in  accordance  with  the  terms  and  conditions  of  their  contract,

 subject  to  a  review  at  the  age  of  58  years.

 (d)  Since  the  age  of  retirement  of  Central  Government  employees  is  al-

 ready  being  regulated  by  statutory  rules,  it  is  not  considered  necessary  to  enact

 legislation
 in  this  regard.

 (e}  Does  not  ar  ise 1a,
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 Written  Answers  December  14,  1977

 faster  सशस्त्र  पुलिस  तथा  मिजोरम  पुलिस में  कन्द्रीय  ford  पुलिस  और  सीसा

 सुरक्षा  बल  के  जवानों  को  सियक्त  करमा

 3793.  डा०  अरुण  रोय  अम  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  wet  कि

 क्या  आपात  स्थिति  के  दौरान  केन्द्रीय  रिज  पुलिस  तथा  सोमा  सुरक्षा  बल  वे ८  ह

 बहुत  से  जवानों  को  पदोन्नति  द्वारा  तथाਂ  मिजोरम  सशस्त्र  पुलिस  तथा  मिजोरम  पुलिस

 के  अधिक  वरिष्ठ  स्यानी य  पलिस  कमंचा  रियों  की  घरिष्ठता  का  अधिलंघन  करके  मिजोरम  संशस्त्र

 पुलिस  तथा  मिजोरम  पलिस  में  नियक्त  कर  दिया  गया  था  और  इसके  कारण  मिजोरम

 विभाग  के  रियों  में  अनशासन  होनता  नैतिक  हतोत्साह  तथा  कटता  को  भावना  Tar  हो  गई  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धों  तथ्य  तथा  आंकड़े  क्या  ह  ;

 क्या  केन्द्रीय  पुलिस  कमंचारियों  विशेषतया  पदोन्नति  :  राज्य  पुलिस

 में  स्याव[स्त/रत  करने  को  प्रक्रिया  कानन  दारा  बनाय  गय  नियमों  के  अनुरूप  हं  ;

 सिजोरम  पुलिस  विभाग  में  इस  समय  नियुक्त  कनिष्ट  तथा  वरिष्ठ  दोनों  हो

 अधिकारी  संवर्गों  स्थानीय  तथा  गर-स्थानीय  अधिकारियों  को  संख्या  संबंधो  तथ्य  तथा

 ऑकड़े  क्या  ह  ;  और

 क्या  केन्द्र  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  वारिक  पुलिस  कल्याण  निधि  के  मामले  में  बड़े

 पमाने  पर  भ्रम्टाचार  तथा  पु्विनियोजत  व्याप्त  है  और  मिजोरम  पुलिस  विभाग  के  समूचे

 संगठन  तथा  इस  के  कार्यकरण  के  बारे  में  पुरो  मांग  को  जायंगो  ?

 गृह  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  यह  सच  नहीं  है  कि

 आपात  स्थिति  के  दौरान  केन्द्रीय  feat  पुलिस  तथा  सोमा  सुरक्षा  बल  के  बहुत  से  जवानों

 को  मिजो  सरस्  पुलिस  तथा  मिजोरम
 '  पुलिस  में  नियुक्त  किया  गया  है  ।  परन्तु  कुछ

 पुलिस
 कप्पंचा  रियों  को  1974  के  अन्त  में  तथा  1975  के  शुरूवात  में  अर्थात्‌  आपातस्थिति

 से  पु  नियुक्त  किया  गया  था  ।  सरकार  को  इस  बारे  में  नैतिक  हतोत्साह

 तथा  कटुता  के  किसो  मामले  को  जानकारों  नहीं  है  ।

 केन्द्रोय  सरकार  से  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  तथा  राज्य

 संघ  शासित  क्षत्रों  से  ara  सरकार  को  सरकारो  कमंचारियों  की  प्रतिनियक्ति  एक  सामान्य

 बात  है  ।  एसो  बराबर  के  पदों  अथवा  उच्च  पदों  पर  की  सकतो  है

 सेवा  सीमा  सुरक्षा  बल  अथवा  केन्द्रीय  ford  पुलिस  से

 संबंधित  राजपब्रित  अधिकारियों  की  संख्या  11  है  faat  एक  पुलिस  3  पुलिस

 अधीक्षक  और  7  पुलिस  उप-अधिक्षक  शामिल  है  ।  मिजोरम  पुलिस  में  नियुक्त  स्थानीय

 अथवा  संघ  शासित  aa  dat  से  संबंधित  राजपत्रित  अधिकारियों  को  संख्या  13  है

 जिसमें  4  पुलिस  अधीक्षक  और  9  पुलिस  SqI-HesT aH  शामिल  है  ।  अराजपत्रित  पदों  में

 293  tart  अधिकारी  हैं  15  अधिकारी  सोमा  सुरक्षा  बल  तथा  केन्द्रीय  रिजव

 पुलिस  से  प्रतिनियक्ति  पर  लिये  गये  हैं  ।

 मिजोरम  सरकार  से  प्राप्त  सुचना  के  अनुसार  वार्धिक  पुलिस  कल्याण  निधि

 किसी  श्रष्टाचार  अधवा  पुंनियोजन  को  सुचना  नहीं  मिली  है  ।  शिलांग

 द्वारा  प्रतिनियुक्त  एक  लेखापरीक्षक  ने  इस  निधि  को  उचित  लेखा  परोक्षा  को  है  ।
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 23  1  2०५०७  (ara) ०  हिय FIs  लिखित  उत्तर (een 7

 थ ि Tas  मं  सनिक  AQ  ag-ataa  जवान  तनात  करना

 3799.  श्री  रोबिन  सत  व्या  गहे  मंत्री  य  बताने  को  कृपा  करग  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  नागालंड  में  अभो  भो  बहुत  से  सेनिक  तथा  अधं-सनिक

 भवान  तनात  ह  ;

 >
 mn क्या  इस  के  फलस्वरूप  नागालड  के  लोगों  मन  में  प्रतिकुल  प्रतिक्रिया  हो

 रही  है  ;  और

 शा
 ि  सरकार  इन क्या  नागालंड  में  इस  समय  वातावरण  को  देखते

 जत्ानों  को  वहां  से  वापस  बुलाने  पर  विचार  ata  ?

 गुह  मंत्रालय  मंराज्य  मंत्री  धनिक  लाल  और  (4):  नागाਂ

 लड  में  इस  सपमप्र  तनात  किए  गए  संनिक  तथा  ag  सेनिकों  की  उनकों  दिए  गए

 शामिल  च्  और  उसे कार्यों  के  अनकूल  है  जिसमें  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  पर  सतकेता  रखना

 अधिक  नहीं  समझा  जाता  है  ।  वहां  इन  बलों  की  लगातार  उपस्थिति  नागालैंड  के

 लोगों  के  ata  किसी  विपरीत  प्रतिक्रिया  होने  का  कोई  समाचार  नहीं  है  ।

 Vehicles  Factory,  Jabalpur

 3800.  Shri  Chhabi  Ram  Argal:  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the
 Vehicles  Factory,  Jabalpur,  a  Defence  under

 rtaking,
 is

 allowing  10  per  cent  price  preference  to  its  ancillary  units  for  which  it  had

 agreed  earlier;  and

 {b)  whether  the  management  of  this  Vehicles  Factory,  Jabalpur,  is  giving
 sufficient  job  to  its  subsidiary  units?

 The  Minister  of  State  in  the
 Ministry

 of  Defence  (Shri  Sher  Singh):  (a)
 and  (b):  No  price  preference  as  such  is  being  shown.  However,  as  advised  by

 the  Bureau  of  Public
 Enterprises,

 other  factors  including  price  being  eq  the

 Vehicle  Factory,  Jabalpur,  is  giving  preference  to  ancillary  units.

 सीमट  का  नया  रिफ्ाड

 3801.  शो  adate  वशिष्ट  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करग  कि

 क्या  1977  में  सीमेंट  के  उत्पादन  में  एक  नया  रिकाड  कायम

 हुआ है  ;

 य  सीमेंट  को  am  के  तथा  इसके  लिए  पर्मिट  व्यवस्था
 (a)  यदि  तो

 a
 रखने  के  FAT  कारण  केय  आर

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  के  वितरण  पर  से  सभी  नियंत्रण  ger  लेने  का

 है
 ?

 3}



 Written  Answers  Agrahayana  23,  1899  (Saka)
 रता

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य॑  मंत्री  (strata  आभा  :  हां  ।

 1977  में  उत्पादन  31.08  लाख  मी०  टन  ज़बकि  ag  1976  में  इन्हीं

 महीनों  में  उत्पादन  27.93  लाख  मी ०  टन  तथा  1975  में  27.92  लाख  alo  टन

 हुआ  |

 बर  :  उत्पादन  बढ़  जाने  पर  भो  सरकारो  विभागों  ,  कृषि  लथा

 आवास  को  खपत  में  मांग  बढ़  जाने  के  कारण  कमो  हो  गई  है  ।  जब  तक  मांग  उत्पादन

 से  अधिक  बनो  रहेंगो  तब  तक  राज्यवार  कोटा  निर्धारित  करने  तथा  सरकारो  विभागों

 और  जनता  की  खपत  के  art  वितरण  पर  कुछ  संयम  रखना  पड़ेगा  |

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  को  AG  1976  में  हुई  परीक्षा
 के

 आधार  पर  सफल
 उम्मीदवारों  की  अनप्रक  सूची

 3802.  Yo  एस०  पाटिल  :  क्या  गुह  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  भारतोय  प्रशासनिक  सेवा

 के  लिये  ag  1976  में  आयोजित  परोक्षा  के  आधार  पर  सफल  हुए  उम्मीदवारों  की  एक

 अनुपुरक  सुचो  तैयार  को  जा  रहो  है|/तयार कर
 ली  we  है  ;  यदि  तो  कुल  कितने

 उम्मोदवार  fat  जा  रहे  हैं  ;  और

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  पिछले  वर्षों  के  दौरान  35  प्रतिशत  तक  अंक  प्राप्त

 करने  वाले  अनुसूचित  जातियों  अनुसुचित  जन  जातियों  के  उम्मोदवारों  को  ले  लिया

 गया  यदि  तो  उन्हें  इस  aa  क्यों  नहीं  लिया  जा  रहा  है  ?

 गह  मंत्रालय  स  राज्य  मंत्री  (xt  Tao  डी०  पाटल  )  जो  श्रोमान  ।

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  से  केन्द्रीय  समूह  में  नियुक्ति  के  लिए  37  उम्मीदवारों
 as

 (16  सामान्य  तथा  21  अनुसुचित  और  पुलिस  सेवा  समूह  में  नियुक्ति

 के  लिए  7  सामान्य  उम्मोदवारों  को  एक  अनुपूरक  सुची  भेजने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  था  1

 आयोग ने  सुचित  किया  है  कि  उनके  पास  सिफारिश  करने  के  लिए  जातियों

 के  उपयुक्त  उम्मीदवार  नहीं  है  और  इसलिए  केन्द्रीय  सेवाएं  समूह  में  उनके  लिए

 आरक्षित  रिक्तिपों  को  अनारक्षित  मानना  पड़ेगा  ।  37  उम्मीदवारों  की  कुल  मांग  में  से

 आयोग  ने  समह  सेवाओं  में  नियुक्ति  के  लिए  केवल  30  सामान्य  उम्मोदवारों  की

 को  क्योंकि  आयोग  के  पास  और  अधिक  उपयुक्त  उम्मोदवार  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 आयोग  ने  पुलिस  सेवा  समूह  में  नियुक्ति  के  लिए  भो  सात  सामान्य  उम्मोदवारों

 को  सिफारिश  को  है  ।

 जिस  अहंक  मानदण्ड  के  आधार  पर  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  उम्मीदवारों

 a
 को

 अखिल  भारतोय  सेवाओं  तथा  केन्द्रोय  सेवाओं  में  नियुक्ति  के  लिए  सिफारिश  को  जाती

 ए  उसे  आयोग  द्वारा  निश्चित  किया  जाता  है  ।  अनुसुचित  जातियों/अनुसुचित  जन॑  जातियों

 के  उम्मीदवारों  के  लिए  आयोग  द्वारा  ऐसे  aga  मानदण्ड  को  विभिन्न  सेवाओं  में  नियुक्ति

 के  लिए  उनकी  उपयुक्तता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  शिथिल  किया  जाता  है  ।  आयोग  महसुस

 करता  है  कि  इस  प्रकार  faatice  किए  गए  सहो  मानदण्ड  को  बताया  जाना  लोक-ह्ति

 में  नहीं  होगा  ।
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 14  1977  लिखित  sat

 ata  नदी  पर  पुल

 3803  श्री  अमृत  कासर  क्या  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगें  कि

 क्या  संघ  राज्य  ata  दमन  और  दिव  में  कोलवले  के  स्थान  पर  चपोरा

 ननदों  पर  एक  पुल  का  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  और

 यदि  तो  उस  पर  कांय  कब  आरंभ  होगा
 ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री
 sie  राम )

 :  हों

 पुल  के  नौचे  की  सतह  की  जांच  का  अनुमान  25-3-1976  को  स्वीकृत  fear

 गया  और  काय  प्रगति  पर  है  ।  पुल  के  निर्माण  की  और  कां वाही  इस  जांच  के  परिणाम

 पर  fade  करती है  ।  अतः  इस  समय  यह  बताना  संभव  नहीं  है  कि  कार्यो  कब  शुरू

 होंगा  ' |  |

 महाराष्ट्र  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण

 3804.  श्री.आर०  ६ च»  Agra:  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 महाराष्ट्र  में  कितने  गांवों  का  घरेलू  और  कृषि  प्रयोजनों  के  लिए  अब  तक

 विद्युतीकरण  नहीं  किया  गया  है  ;  और

 केन्द्रीय  सरकार  का  इस  बारे  में  आगे  क्या  का्येंवाहो  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  Cha)  :  महाराष्ट्र  में  35,778  गांव  हूं  |  30-9-1977

 तक  20,619  गांवों  ar  विद्युतोकरण  किया  जा  चुका  था  ।  घरेलू  तथा  कृषि  प्रयोजनों

 के  लिए  उस  तारीख  तक  शेष  15,159  गांवों  का  विद्यततोकरण  नहीं  किया  गया  था  |

 ग्राम  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  राज्य  बिजली  बोर्डों  द्वारा  तैयार  किए  जाते  हैं  और

 निष्पादित  किए  जाते  हैं  ।  इन  स्कीमों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम

 बिजली  बोडो  को  ऋण  सहायता  देता  है  ।  राज्य  सरकारों  को  भी  प्रति  ag  योजना

 सहायता  दी  जाती  है  जिसमें  से  ग्राम  विद्युतीकरण  स्कीमों  को  वित्तीय  व्यवस्था  की  जाती

 है  तथा  उनका  कार्यान्वयन  किया  जाता  है  ।

 एवरेस्ट  साइकल्स  लिमिटेड  क  प्रबंध  का  अधिग्रहण

 3805.  थी  एस०  Gto  सदगय्यन  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  Har  करेंगें

 क्या  आसाम  राज्य  सरकार  ने  एवरेस्ट  साईकल्स  लिमिटेड  के  प्रबन्ध  का

 ग्रहण  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धों  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  सरकार  को  क्या
 श

 क्रिया  है

 (mz) उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sttafa  आभा  :  १६१० /  जी  at  ॥

 सरकार  संबंधित  अभिकरणों  के  परामर्श  a  उनके  bad faqea  पर  विकार  कर

 हो  है
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 Assistance  to  Educated  Unemployed  Motor  Transport  Cooperative  Society

 3806.  Dr.  Ramji  Singh:  Will  the  Minister.of  Industry  be  pleased  to  state

 (a)  the  extent  of  assistance  rendered  by  the  Central  Government  in  the

 scheme  of  ‘Shikshit  Berojgar  Motor  Parivahan  Sahyog  Samiti’  (Educated  unem-

 ployed  Motor  Transport  Cooperative  Society)  functioning  in  the  industry  De-

 partment  of  Bihar  Government;

 (b)  whether  the  Central  Government  have  discontinued  giving  assistance

 and  if  so,  the  reasons  therefor  and  if  not,  the  reasons  for  not  according  appro-
 val  so  far  by  the  Central  Government  to  the  schemes  forwarded  by  the  Bihar

 Government;  and

 (c)  whether  allotment  of  a  bus  to  six  educated  unemployed  persons  can:
 feed  about  10  families  consisting  of  a  total  of  50  members;  if  so,  the  logic  be-

 hind  discontinuing  such  useful  schemes  after  emergency?

 The  Minister  of  State
 in  the  Ministry  of

 Industry  (Shrimati  Abha
 Maiti)

 :

 (a)  to  (0) :  The  material is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of
 f

 the

 Hause.

 इन्द्रपरी  कालोनी  और  टोडापर  गांव  के  बीच  रक्षा  विभाग  की  भि  का  fame

 3807.  श्री  जी०  एम०  बततवाला
 :  क्प्रा  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सेनिकों  की  रिहायश  के  लिए  दिल्‍ली  में  इन्द्रपुरो  कालोनी  र  टोडापुर

 गांव  के  बीच  पड़ी  रक्षा  विभाग  को  भूमि  का  विकास  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  और

 यदि  at,  at  उक्त  प्रस्ताव  को  कब  तक  क्रियान्वित  far  जाने  की  सम्भावना  है
 ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  राम  )  जो  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 Set  मंटनंस  कारपोरेशन  द्वारा  आई०  ayo
 a

 फालत  suaiizal

 ST  खपाया  जाना

 3808.  श्री  यशवन्त  atta  :  क्या  इलक्टानिकी  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगें

 कि

 क्या  कम्प्यूटर  मेंटेनेंस  argo  बी०  एम०  के  कर्मचारियों  को  जो

 भारत  में  अपना  कारोबार  बन्द  करने  वाला  विशेषकर  इंजीनियरी  कमचारियों  को

 रोजगार  देने  को  स्थिति  में  है

 क्या  उपरोक्त  कारपोरेशन  को  इस  arma  के  कोई  अनुदेश  दिए  गए  है  और

 (7)  यदि  तो  इस  सदभ  में  कम्प्यूटर  इंजीनियरों  को  रोजगार  देने  के  बारे  में

 सरकार  को  नीति  क्या  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  देसाई )  :  तथा  :  कम्प्यूटर  अनुरक्षण

 निगम  एम०  ने  आई०  बी०
 एम०

 के  साथ  समझौते  के  एक  ज्ञापन  पर

 हस्ताक्षर  far  जितके  अन्तर्गत  कम्प्यूटर  अनुरक्षण  निगम  में  नौकरी  के  लिए  आवेदन
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 करने  वाले  argo  do  एम०  के  सभी  इंजीनियरों  स्टॉफ  को  कम्प्यूटर  अनुरक्षण  निगम

 द्वारा  बेतनमानों  तथा  शर्तों  पर  उक्त  निगम  में  रोजगार  दिया  अन्य जाएगा

 कमंचारी  भी  ae  चाह  तो  कम्प्यूटर  अनुरक्षण  निगम  द्वारा  निर्धारित  वेतनमानीं  तथा  शर्तों

 पर  उक्त  निम  में  नियुक्ति  के  लिए  अपने  अपने  आवेदन-पत्र  भेज  सकते  ह  ।  ऐसे

 पत्रों  पर  अत्य  आवेदत-्पत्नों  के  साथ  साथ  भर्ती  की  सामान्य  प्रक्रिया  अपनाकर  विचार  किया

 जाएगा  ।  कम्प्यूटर  अनुरक्षण  निगम  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  के  अन्तगंत

 आता  है  भर  उक्त  tang  इलेक्ट्रोतिकी  विभाग  से  परामश  करके  लिया  गया  है  ।

 स्टाफ  आर्टिस्टों  क  पदों  क  लिए  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों

 क  लिए  आरक्षण

 3809.  हुकम  चन्द  कछवाय :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 द्रदर्शन  में  स्टाफ  आ ईटिस्टों  की  कितनी  श्रेणियों  में  अनुसूचित  जातियों  तथा

 अनुसुचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  होता  है  ;

 स्टाफ  आर्टिस्टों  की  कितनी  श्रेणियों  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित

 जातियों  के  लिए  आरक्षण  नहीं  होता  और  आरक्षण  नियमों  के  अधीन  इन  श्रेणियों  में

 आरक्षण  न  होने  के  क्या  कारण  है  ;  और

 जित  श्रेणियों  में  आरक्षण  नियमों  के  अनुसार  आरक्षण  नहीं  होता  उनके  सम्बन्ध

 कायं वा  हो में  आरक्षण  fara  लागू  करने  के  लिए  मंत्रालप्र  अथवा  दूरदर्शन  द्वारा  क्या

 को  गई  ?

 सूचना  और  मंत्री  लाल  कृष्ण  आइवाणी  :  और  :  दूरदशन

 में  स्टाफ  आर्टिस्टों
 की

 सात  गैर-सुजनात्मक  श्रेणियों में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जन

 जातियों  के  लिए  आरक्षण  पहले  ही  है  ।  शेष  38  श्रेणीयां  सृजनात्मक  श्रेणीयो ंहै  जिनको  wet

 में  योग्यता  को  ही  मुख्य  मानदण्ड  होना  है  ।  यह  fata  किया  गया  था  कि  इस  प्रकार  की

 सृजनात्मक  श्रेणियों
 के

 पदों  को  आरक्षण  सम्बन्धी  आदशों  से  छूट  देने  के  प्रश्न
 कमं  चारी

 निरोक्षण  एकक  को  सिफारिशों  के  आधार  पर  दूरदर्शन  केच्द्रो  के  नए  स्टाफिंग  ब्जे ः पटन  को

 अन्तिम  रूप  दे  दिए  जाने  के  बाद  हाथ  में  लिया  जाए  ।  नया  स्टाफिंग  dead  अब

 ama  है  |

 क्षेत्रों  को  पिछड़  हुए  घोषित  करन  क  लिप  तमिलनाड  स  प्राप्त  प्रस्ताव

 ह क 3810-  श्री  कमरी  अनन्तम  :  क्या  योजना  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  तमिलनाड़ु  राज्य  ने  उस  राज्य  में  क्षेत्रों  को  पिछड़े  हुए  घोषित  करने  के

 बारे  में  हाल  में  प्रस्ताव  भेज

 यदि  तो  तत्सम्बन्धो  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 क्षेत्नों
 को

 शीघ्र  पिछड़े  हुए  घोषित  करन ेके  लिए  सरकार ने  क्या
 कदम  उठाय है  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  देसाई )
 :  नहीं  ।

 और  ॥  प्रश्न  उपस्थित  नहीं  होते  ।
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 बिजली  dat  करन  क  लिए  पुरान  विमानों  क  इंजनों  का  उपयोग

 3811.  श्री  वसंत  साठ  क्या  ऊर्जा  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  बम्बई  और  कलकत्ता  जेसे  मुख्य  औद्योगिक  नगरों  में  बिजलीं  की  कमी  कौ

 अति  शीघ्र  दुर  करने  के  लिए  बिजजो  पदा  करने हतु  पुराने  विमानों  के  इंजनों  का  उपयोग

 करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रहो  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धों  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  और

 इस  मामले  में  क्या  fata  किया  है  ?

 ऊर्ना  मंत्री  पी०  से  विमानन  काय  से  उपयोग-निवृत्त

 होने  पर  देश  में  विमान-इंजिनों  की  उपलब्धता  की  संभाव्यता  को  में  रखते  हुए

 उपयोग-विवत्त  विमान-इंजीनों  की  विद्युत  उत्पादन  के  अनुकूल  बनाने  संभाव्यता  की  जांच

 राष्ट्रीय  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  समिति  द्वारा  गठित  एक  विशेषज्ञ  समिति  ने  को  थी

 उतने  यह  तिकारिरा  की  थो  fs  इन  विभान-इंजिनों  को  विद्यत  उत्पादन  के  लिए  अनुकूल

 बनाने  से  पूर्वे  ओर  ATTAIN A  और  विकास  काय  आवश्यक  है  ।  उच्च  लागत  वाले  पेट्रोलियम

 पदार्थों  से  उत्पन्न  इंधन  के  स्थान  पर  प्रयोग  faa  जा  सकने  वाले  अन्य  इंधनों  तथा  विद्यत न्य ५

 टरबाइत  का  विकास  और  उम्मा  पुनग्रंहण  प्रणाली  सबंधी  वयं  इस  अनुसंधान  के

 adit  आएंगे

 इस  प्रयोजन  के  लिए  अनुसंधान  और  विकास  कार्यक्रम  तैयार  करने  हेतु  एक  Arreaiy

 समिति  गठित  कं  गई  इस  wae  के  तकनीकी  भाग  तथा  तकनीकी

 अधिक  विश्लेषणों  के  अ।धार  पर  इसकी  सार्थकता  के  लिए  व्यवह।यंता  रिपोर्ट  तैयार  करना

 अवश्यक  है  ।  जब  यह  रिपोर्ट  तेय।र  हो  जाएगी  तब  इस  क्षेत्र  में  आगे  विकास  की  प्रव॒त्ति

 का  चलेगा  ॥

 यह  स्कीम  faqa  sara  में  कहां  तक  सहायक  होगी  यह  इस  बात  पर  fade  होगा  कि

 कालान्तर  में  देश  में  फ्रितने  इंजिन  उपलब्ध  होते  ह  और  विभिन्न  कार्यों  के  लिए  विभिन्न  प्रकार  के

 इंधनों  से  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  उनकों  अनुकूल  बनाए  जा  सकना  कहां  व्यवहायं

 और  लाभग्रद  है  ।

 कांगड़ा  के  भारतीय  सेना  के  vata  सेनिक

 3812.  दुर्गाचन्द :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  1947  के  दौरान  कांगड़ा  के  भारतीय  सेना  के  qa s  सैनिक  ज०  के०  इंफेंट्री

 में  सम्मिलित  हुए  थे  तथा  उस  राज्य  में  पाकिस्तान  द्वारा  की  गई  अव्यवस्था  के  समय  उन्होंने

 राज्य  की  सभी  सीमाओं  पर  नियमित  सेना  के  साथ  मिलकर  युद्ध  किया  था  ;

 क्या  जम्मू  और  काश्मीर  राज्य  ने  उन  संनिकों  को
 फालतू  घोषित  किया  था

 तथा  उन्हें  1954-55  में  की  सेना  को  नियमित  भारतीय  सेना  में  विलय  के  समय

 डिस्चाज॑  कर  दिया  था  ;

 क्या  1954-55  के  दौरान  ये  सैनिक  डी ०  एस०  wo  में  हो  गये  थे  ;
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 (7)  क्या  उनकी  जम्मू  और  काश्मीर  सेवा  को  जो  फील्ड  aa  डी०  एस०  सी०

 में  tar  के  लिए  करने  का  विचार  है  जैसा  fe  टेरिटोरियल  ू ब डर  और  fers

 आदि  के  मामले  में  किया  जाता  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवनरास  से  :  सुचना  एकत्र  जां  रही

 है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दो  जाएगी

 Production  of  Oxygen

 3813.  Shri  S.  S.  Somani:  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state:

 (a)  the  actual  demand  and  also  production  of  oxygen  gas  in  the  country;

 (0)  the  units  producing  this  gas;

 (c)  the  new  units  granted  licences  therefor  in  each  State;  and

 (d)  the  time  by  which  shortage  of  oxygen  gas  is  likely  to  be  made  up?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  (Shrimati  Abha  Maiti):

 {a)  The  demand  for  Oxygen  gas  by  1978-79  has  been  estimated  as  100  million

 cubic  metres.  The  actual  production  of  Oxygen  gas  during  the  year,  1976  was

 of  the  order  of  70.80  million  cubic  metres.

 (b)  A  statement  showing  the  names  of  Units  borne  on  the  list  of  the  Direc-

 torate  General  of  Technical  Development  producing  Oxygen  gas  is  attached.

 {Placed  in  Library.  See  No.  L.T.  1357/77].

 (c)  Eighteen  new  units  were  granted  industrial  licences  for  the  produc-

 break  up  is  as  under:

 tion  of  Oxygen  gas  during  1976  and  1977  (upto  October,  1977).  The  state-wise

 SI,  State
 No.

 No.  of  licences

 Bihar

 2.  Delhi

 Goa,Daman  &  Diu

 Gujarat

 Karnataka

 Madhya  Pradesh

 Maharashtra
 rice- a

 Punjab

 10  Tamil  Nadu

 11.  Uttar  Pradesh  नक  थ

 (0)  At  present  there  is  no  over  all  shortages  of  Oxygen  gas  in  the  country.
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 प्रत्येक  फ्तन  पर  चढ़ाया-उतारा  माल

 3814.  श्री  Ro  Cit  va  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किਂ

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  पत्तन  पर  कितना  माल  गया  ;

 क्या  हाल  में  कुछ  पत्तनों  के  कार्यकरण  की  स्थिति  बिगड़  गई  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है ं?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  चांद  राम  )  :  पिछले  तीन  वर्षों  में  देश  के

 बड़े  पत्तनों  में  धरा  उठाई  किये  गये  माल  क  gaat  नीचे  दी  गई  है

 10  लख

 बबी  es

 1974-75  1975-76  1976-77

 कलकत्ता  7.54  7.70  02

 17  73  16.79  17  39:

 92  21  81

 कोचीन  81  26  77

 कांडला  54  20  31

 विशाखापत्तनम  20  10  10

 14  11  12  77  13  45:
 मारमुगांव

 पारादीप  2  61  31  32

 नव  मंगलौर  09  34  43

 नव  तुतीकोरिन  07  27  63

 कुल  65.62  65.95  68.26

 a

 (@)  ।

 प्रश्म  महों  उठता  |
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 लिखित  उत्तर 23
 कही

 गोआलपाडा  जिल  में  बलाउसारो  क  गा  ो  प्रदर्शनकारियों  पर  पुलिस  द्वारा  गोली

 चलाना  1

 3815.  ait  पी०  ए०  संगमा  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग  कि  :

 क्या  आसाम  के  गोआलपाड़ा  जिले  में  बलाडमारी  स्थान  पर  दिनांक  11  1974

 को  गारो
 प्रदशंनका  रियों

 पर  पुलिस  द्वारा  गोली  चलाने  की  घटना  का  जिसमें  एक  राउसिंग

 स्वयंसेवक  और  एक  पुलिस  कांस्टेबिल  की  मुत्यू  हो  गई  जांच  कराने  के  बारे  17  1974.

 को  अथवा  उसके  आसपास  सरकार  ने  सभा  में  कोई  आश्वासन  दिया  था  ;

 क्या  जांच  की  गई  और  यदि  सो  उसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इस  सम्बन्ध  में  कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  था  तथा  गिरफ्तार  किये

 व्यक्तियों  के  बारे  में  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  से  :  इस  प्रशन  का

 सम्बन्ध  असम-मेवालय  सीमा  पर  कुछ  गांवों  के  बारे  में  विवाद  से  सम्बन्धित  श्री  इन्द्रजीत

 गुप्त  द्वारा  पुछे  गए  ता  रां  कित  प्रश्न  संख्या  711  के  17  1974  को  दिये  गए  उत्तर  में  हुई  बहस

 से  इस  बहस  के  बाद  की  स्थिति  उसी  सदस्य  द्वारा  पुछे  गए  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  7450  के

 23  1975  को  दिए  गए  उत्तर  में  सदन  को  विधिवत  स्पष्ट  कर  दी  गई  थी

 Construction  of  bridge  over  Ganga  at  Bhagalpur  between  Mokameh  and

 13816.  Shri  G.  Yadav:

 Dr.  Ramji  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Shipping  and  Transport  be  pleased  to  state :

 (a)  whether  Government  have  under  consideration  any  scheme  for  the

 Construction  of  a  bridge  over  Ganga  at  Bhagalpur  between  Mokameh  and

 and

 (0)  if  so,  when  Government  propose  to  undertake  the  scheme?

 The  Minister  of  Shipping  and  Transport  (Shri  Chand  Ram):  (a)  and  (b)
 The  proposed  Ganga  bridge  between  Mokameh  and  Farakka  near  Bhagalpur,

 when  constructed,  would  fall  on  a  State  road.  The  Bihar  Government  are,

 therefore,  concerned  with  the  requirement  of  construction  of  this  bridge.

 Fate  of  Cottage  Industry  manufacturing  Domestic  Electrical  Appliance  running.
 in  Delhi.

 3817.  Shri  O.  P-  Tyagi:  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  tc  state:

 (a)  whether.  Government  are  aware  that  a  cottage  industry  manufacturing

 domestic  electrical  appliances  is  running  in  Delhi  and  thousands  of  families  and

 lakhs  of  people  are  earning  their  livelihood  by  working  in  this  industry;
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 (b)  whether  during  emergency  in  1976  an  announcement  was  made  to

 give  effect  to  the  order  from  1-1-78  whereas  this  order  was  actually  passed  in

 1965  and  no  facility  was  provided  in  accordance  with  the  spirit  of  the  order

 as  a  result  of  which  this  industry’s  existence  is  in  danger  and  lakhs  of  em-

 ployees  are  going  to  lose  their
 jobs

 and

 (c)  if  so,  whether  Government  propose  to  the  said  order  and

 if  not,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  (Shrimati  Abha  Maiti)

 (a)  There  are  about  250  small  scale  units  engaged  in  the  manufacture  of  domes-

 tic  electrical  appliances  in  Delhi  area  and  the  employment  provided
 is  at  the  rate  of  8  to  9  workers  per  unit  on  an  average

 (b)  Announcement  to  give  effect  to  the  Quality  Control  Order  from  1-1

 was  not  made  during  emergency  The  order  was  not  actually  passed  in  1965

 Facilities  are  being  provided  to  the  small  entrepreneurs  to  enable  them  to

 adhere  to  this  order  in  this  field,  wherever  required

 (c)  There  is  no  proposal  with  the  Government  to  reconsider  the  said  Order

 at  the  present  moment  The  Government  feels  that  there  is  a  necessity  for  such

 compulsory  quality  Control]  Order  as  it  would  not  only  facilitate  improvement

 of  the  Quality  of  the  products  manufactured  but  also  create  conditions  for  pro-

 viding  adequate  protection  to  the  consumers  against  electrical  hazards.

 saat  से  सनकित  आदिवासो  विकास  परियोजना  aaa  प्रतिवेदन

 3818.  श्री  गिरिधर  गोमांगो  :  क्या  गह  मतर  यह  बताने  की  HAT  करेंग  कि

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  समेकित  विकास  परियोजनाओं  सम्बन्धी  सभी

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिए

 यदि  तो  उनमें  से  अब  तक  कितन  परियोजनाओं  की  मंजूरी  दी  गई  है  और  काम  करना

 आरम्भ  कर  दिया  है  और

 ag  1977-78  के  लिए  प्रत्यक  समेकित  विकास  योजना  के  लिए  कितनी

 saute  नियत  कं  गई  है  ;  और  केन्द्रीय  सरकार  ने  कितनी  सहायता  द  है
 ?

 गह  मंत्रालय मं  राज्य  मंत्री  att  घलिक  लाल  (  और  (@) :  उड़ीसा  सरकार ने
 23

 में
 से

 19  परियोजना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किए  हैं  और  इन  19  समेकित  आदिवासी  विकास

 परियोजनाओं को  मंजूरी  वी  जा  चुकी  है  और  इन्होंने  काय  शुरू  कर  दिया  gi  इस  समय

 अन्य  4  परियोजनाएं  अ  rfaara)  विकास  एजन्सियों  के  रूप  में  चल  रही  है  ।

 वब  1977-78 के  लिए  राज्य  योजना  से  19  समेकित  आदिवासी  विकास  योजनाओं

 गौर  4  विकास  एजेन्सियों  के  लिए  sears  तौर  पर  निर्धारित  परिव्यय  और  उनकों

 विशेष  केन्द्रीय  सड़ायता  से  आवंटन  अनुलग्नक  में  दी  गई  हैं
 ।
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 विवरण

 1977-78  के  लिए  राज्य  योजना  से  19  आदिवासी  बिकास  परियोजना

 और  4  आदिवासी  fama  ust feaat  क  लिए  निर्धारित  अस्थाई  परिव्यय  और

 उनकों  आवंटित  fare  sata  सहायता

 लाखों  में

 त्र, ७  समेकित  आदिवं
 का

 सी  विकास  य Prevarr /  राज्य  योजना नाज  विशेष

 स०  ् ar  दि ्  वासी  एजन्सी  का  नाम  सहायता

 समे कित  आदिवासी  विकास  परियोजना

 1  कोरापट  160  20  48  45

 2  नौरंगपुर  149  03  52  80

 3  जपोर  333  24  30  1.0

 4  मालकांगिरी  72  23  4]  74

 5  रायगढ़  95  23  26  07

 बेरीपांडा  155  56  58  16

 करनसिआ  73  71  29  80

 कपटी  पाड़ा  232  37  19  22

 TTX  240  49  37  45

 10  184  20 सुन्द  रगढ़  20  52

 11  पनपोश  79  47  23  75

 12  बोनाई  60  90  27  73

 13  कोंझर  46  38  21  58

 14  छंपुआ  49  86  19  39

 15  कुचिन्दा  45  22  24  87

 16  नीलगिरी  27  31  13  64

 17  थरामपुर  140  72  50  84

 18  108  18  19  48 लबनी

 19  जी  69  05  29  14
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 आदिवासी  fant  एजेन्सी

 20  47.73  18.75 बलिगुड़ा

 21  पालखेनंडी  47.32  11.33

 22  Tq qx  ०  89.  87  5.53

 23  भुपानपी र  और  जौंगपीर  223.  31  5.77

 ns

 कुल  के  2838.43  636.  12

 आरक्षित  121.  88

 भ

 758.  00

 * aTZ  क्षेत्रों  ओर  कायें  के  अधीन  106.85  लाख  रु०  की  राशि  को

 व्यवस्था  शामिल  है  ।

 चांदनी  दिल्‍ली  स्थित  स्टेट  बेक  झाफ  इंडिया  के  विरुद्ध  का

 मामला

 3819.  श्र  साघवराव  सिंधिया  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  1

 क्या  चान्दनों  दिल्लो  स्थित  स्टेट  बैक  आफ  इंडिया  के  विरुद्ध  बचत  बेक

 खाता  संख्या  2497  के  सम्बन्ध में  दिनांक  25  1975  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट

 संख्  725 के  अत्तगंत  दल्लो  पुलिक  के  पास  एक  धोजाधडो  का  मामला  at  कराया

 गया  था  ;

 क्या  पुलित  के  जांच  के  दौरान  ag  मामला  सिद्ध  हो  गया है  ;  और

 यदि  at,  तो  इस  मामले  में  पुलिस  द्वारा  आगे  क्या  कायंवाही  की  गई  है  अथवा  करने

 का  विचार  है  ?

 गृह  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  (att  धनिक  लाल  :  बचत  बैंक  खाता  नम्बर  2497

 के  सम्बन्ध  में  पुलिस  स्टेशन  कोनवाली  में  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  420/467/471
 के  अन्तरगत  प्रथम  सुचना  रिपोर्ट  संख्या  725  दिनांक  25-6-1975  के  तहत  मामला

 ax  किया  गया  था  ।

 और  (*T)  :  जांच  पड़ताल  के  दौरान  जालताजी  और  ठगी  का  अभियोग  faae  हुआ

 था  ।  भरसक  कोशिश  के  बावजूद  भी  अपराधी  को  तलाश  नहीं  किया  जा  सका  ।  जब

 थी  पुलित  को  अपराधियों  का  कोई  सुराग  सिलेगा  मामले  की  जांच  पुनः  आरम्भ  की  जायगी
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 1899  लिखित  उत्तर

 शिक्षण  के  लिए  विदेश  aa  गए  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारी

 3820.  श्री  एस०  aa  गौडा  :  क्या Ta  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  पांच  वर्षों में  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा के  कितने  अधिकारियों  को  सरकारी  खर्च

 वर  उच्चतर  प्रशिक्षण/अध्ययन  के  लिए  विदेश  भेजा  गया  था  ;

 उनकी  शिक्षा  सम्बन्धी  अहंताएं  क्या  थी  ;

 उस  प्रशिक्षण  का  ब्यौरा  क्या  है  जिसके  लिए  उन्हें  विदेश  भेजा  गया  था  और  उन्हें  किस

 आधार  पर  इस  प्रकार  के  प्रशिक्षण/अध्ययन  के  लिए  उपयुक्त  समझा
 गया  था  ;  और

 उनके  भारत  लोटने  पर  सरकार  ने  उनके  इस  प्रशिक्षण  से  क्या  लाभ  उठाए  हैं  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  :  से  :  सुचना  एकब्रित  की  जा

 रही  है  और  सदन के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 Raid  on  a  Wine  Company  in  Delhi

 3821.  Shri  Chandra  Shekhar  Singh:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be

 pleased  to  state:

 (a)  -whether  the  officers  of  the  Vigilance  Directorate  raided  the  office  of
 a  wine  company  in  Delhi  and  seized  objectionable  documents  from  it;  and

 (b)  if  so,  the  action  being  taken  in  this  regard?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Dhanik  Lal

 Mandalj)  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 कालगट-पामआलिव  दारा  सोविरोल  का  उत्पादन

 3822.  श्री  कृ०  Vo  राजन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कम्पनी  का  प्रस्ताव  सोविरोल  का  उत्पादन  करने  का

 है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  कम्पनी  के  प्रस्ताव  को  मंजूरी दे  दी  है  ;  और

 (7)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आभा  माईति  )
 :  और  (@)  :  हां  ।

 (7)  कम्पनी  को  प्रति  वर्ष  2,0 00  मी
 ०

 टन
 सोविरोल

 का
 उत्पादन  क

 रने  के  लिए  12-12-1977

 को  अन्य  बातों  के  साथ-साथ इस  शत  पर  एक  आशय  पत्र  जारी  किया  गया है  कि  कम्पनी  इस  परियोजना

 को कार्यान्वित  करने  के  पहले  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  का  अनुपालन  करेगी  और  यह  कि  उसके

 इस  वस्तु  के  समग्र  उत्पादन  का  या  तो  निर्यात  किया  जायेगा  अथवा  उसका  उपयोग  सीमित  खपत  के

 लिए  किया  जाएगा  |
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 आयुद्ध  फारखानों  क  महानिवशक  क  कार्यालय  को  इमारत  क  लिए  शय

 की  अदायगी

 3823.  ay  समर  मुखर्जी  :  क्या  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  आयुध  कारखानों  के  महा  निदेशक
 के  कलकत्ता  कार्यालय  की  इमारत  के

 afa  माह  1.  20  लाख  रु०  का  किराया  अदा  कर  रही  है  ;

 क्या  सरकार  ने
 आकलेण्ड

 कलकत्ता  पर  इस  प्रयोजन  के  लिए  निर्धारित  की

 जा  चूकी  भूमि  पर  एक  बहु-मंजिली  इमारत  का  निर्माण  कार्य  स्थगित  कर  दिया  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?  और

 यदि  तो  निर्माण  ara  रोकने  के  कया  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शेर  :  44  qTs  स्ट्रीट  पर  किराये  पर  लिए  गए

 भवन  के  लिए  इस  समय  1,  14,358  रु०  दिये  जा  रहे  इस  भवन  में  कलकत्ता  डी०  जी०  ओ०

 मुख्यालय  का  एक  भाग  स्थित  है  ।

 से  (4):  जो  नहीं  ।  नये  भवन  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।  निर्माण  कायें

 को  रोकने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इलाहाबाद  और  कलकत्ता  के  बीच  गंगा  नदी  का  यातायात  अध्ययन

 3824.  श्री  पी०  वी०  पेरियासामी  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  wal  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 क्या  इलाहाबाद  और  कलकत्ता  के  बोच  गंगा  नदी  के  यातायात  अध्ययन  का  काय  रा  ट्रीय

 व्यवहारिक  आर्थिक  अनुसन्धान  परिषद  को  सौंपा  गया  था  ;

 कया  राष्ट्रोय  व्यवहारिक  आधिक  अनुसन्धान  परिषद  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर

 दिया  और

 यदि  तो  अध्ययन  के  मुख्य  परिणाम  क्या  है  ?

 सौवहुन  और
 परिवहन  मंत्री

 चांद  :  और  :  हां  ।

 रिपोर्ट  17-10-1977  को  प्राप्त  हुई  थी  ।  fete  के  मुख्य  निष्कर्ष  यह  है  कि  कलकत्ता

 और  इलाहाबाद  के  बीज  अन्तदंशीय  जल  परिवहन  सेवाएं  अलाभप्रद  होंगी  और  1977-78  में

 67  लाख  रु०  की  हानि  होगी  जो  1990-91  में  कम  होकर  39  लाख  रुपये  रह  परन्तु  रिपोर्ट

 में  हल्दिया  पत्तन  के  निर्माण  और  औद्योगिक  काम्पलेक्स  के  कारणपदा  होने  वाले  यातायात  को  हिसाब
 में  नहीं  लिया  गंया  है  ।

 राष्ट्रीय  राजपयों  क  लिए  आवंटित  धनराशि

 कि

 3825.  at  ater  fag  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश
 भर

 में  राष्ट्रीय  राजपथों  को  चौड़ा  करने  के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि  का  आवंटन
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 14  1977  लिखित  उत्तर
 िया

 किया  गया  है  और  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  क ेलिए  विभिन्‍न  राज्यों  के  लिए  उसका  पृथक-पुथक

 ब्यौरा  क्या  है  ;

 (@)  क्या  धनराशि  का  आवंटन  राज़्यों  की  मांग  के  अनुसार  नहीं  frat  गया  ;

 पेर

 यदि
 तो  राज्यों की  मांग  के  अनुसार  धनराशि  उपलब्ध  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  चांद  :  1974-75  से  1976-77 तक  की

 अपेक्षित  सुचना  देने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  1977-78  के  बजट  अन  मानों  में  राष्ट्रीय  राजमां

 के  सभी  oat  के  जिनमें चौड़ा  करना  भी  शामिल  के  लिए  69.  52  करोड़ रु०  की  कुल

 व्यवत्था  चौड़ा  करने  के  लिए  वास्तविक  नियतन  का  पता  तभी  चल  सकता  है  जब  राज्यों

 को  अन्तिम  भागो  और  उनकी  स्वीकायंता  के  आधार  पर  उपलब्ध  संसाधनों  के  अन्दर ही  1978

 में  काय-वार  आवंटन  किया  जाएगा  ।

 (@)  और  :  अलग-अलग  कार्यों  पर  घन  की  स्वीकायंता  और  कुल  मिलाकर  उपलब्ध

 बजट  संताधनों  को  ध्यान  में  रखते  हुएਂ  का्य-वार  आवंटन  के  लिए  राज्यों  के  अपने

 प्रस्तावों  के  आधार  पर  अलग-अलग  जिनमें  चौड़ा  करना  भी  शामिल  के  लिए  घन  आवंटित

 किया  जाता  है  ।

 विवरण

 राज्य का  नाम  1974-75  से  1976-77

 तक  की  अवधि  में  राष्ट्रीय

 राजमार्गों  को  चौड़ा  करने

 के  लिए  आवंटित  aa  राशि

 )  लाखों
 मे

 # 1  a

 आंध्र  592.55

 असम  42.07

 बिहार  732.23

 दि ली  15.  16

 गोआ  क
 *

 गुजरात  e  98.85

 9.  54 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश  153.40

 गोआ  Hea  काय  केवल  जुआरी  ga  भोर  उसके  पहुंचमा गों  से
 हे  ।
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 चक  मू  भंड
 जम्मू और  कश्मीर

 कर्नाटक  चक  238  .19

 केरल  ह  213  .  84

 मध्य  प्रदेश  537  «14

 1021  22 महाराष्ट्र

 मनी  पुर  च  70  78

 मेघालय  28  «62

 उड़ीसा  219  28

 पंजाब  चक  96  53

 ा  307  .  69

 तमिल  नाडू  589  .  66

 उत्तर  प्रदेश  1040  .  40

 पश्चिम  बंगाल  214  06

 कुल  क  ह  6221  «21

 इस  राज्य  में
 सम्पूर्ण  are

 रण  जबकि
 सीमा

 पथ  विकास  बोडें  के
 अधीन

 केवल  दो

 SrTArit  जिनमें  उन  पर  पुल  भी  शास्लि  को  रा०  राण०  सिधि  से  वित्त  पोषित  किया

 जा  रहा है  ॥

 बरहामपुर  में  आकाशवाणी  केन्द्र

 क
 3826.

 श्री  गगनाथ  प्रधान  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उड़ीसा में  बरहामपुर  स्थान  पर  एक  आकाशवाणी  केन्द्र की  स्थापना

 करने  का  कोई  प्रस्ताव है  ;

 यदि  तो  कब  और  उसके  लिए  बजट  में  क्या  उपबन्ध  किया  गया  है  ;  और

 आकाशवाणी  का  नया  eg  खोलने  सम्बन्धी  मापदन्ड  कया  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  जी  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 नए  केन्द्रों
 के

 स्थान  का  facta  वर्तमान  सेवा  क्षेत्रों  में  जन  संख्या  की  सघनता

 भौर  विन्यास  क्षेत्र  की  विशेष  तकनी को  प्रतिभा  की  उपलब्धता

 संसाघनों की  उपलब्धता  और  सापेक्षिक  प्राथमिकताओं  जैसी  विभिनन  बातों  के  आधार  किया

 जाता है  ।
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 23.  ..1 89.9.  (37)
 लाटा

 लिखित

 सशस्त्र  क  यूनिट  में  लखप्राल  वेतनमान

 3827.
 श्री  अनन्त  दवे

 :
 कया

 रक्षा
 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 :

 )  क्या  सशस्त्र  सेनाओं  के  महा  निवेशक  के  मेडिकल  यूनिट  में  लेखपाल  का  वेतनमान  भारत

 सरकार  के  विभिन्‍न  में  लेखपालों के  वेतनमान  से  कम  है  ;  और

 तो
 क्या  सरकार

 का  चिचार  समस्त  सेनाओं
 के  महानिदेशक

 के  मेडिकल  यूनिट  के  लेखपाल  को  वह  संशोधित  वेतनमान  देने  का  है  जो  अन्य  मंत्रालयों  में

 उसके  साथियों  को  मिल  रहा  है  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  और  :  अपेक्षित  सुचना  एकत्र की  जा  रहो  है  और

 सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 नाविकों  के  रूप  में  प्रशिक्षण  क  लिय  महाराष्ट्र  क  लोगों का  चुना  जाना

 3828.  श्रो  बापसाहेब  QSaRT : :  व्या  नौवहन और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 fas

 नाविक  रोजगार  बम्बई  के  माध्यम  से  नाविकों  के  रुप  में  प्रशिक्षण  के  लिए  गत

 तीन  वर्षों  महा  राष्ट्र  के कितने  युवक  चुने  गए  ;

 क्या  ae  सच  है  कि  महा  राष्ट्र  का  युवक  नाविक  के  रूप  में  प्रशिक्षण  के  लिए  कभी-कभार

 ही  चुना  जाता  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण-हैं  ;  और

 (7)  क्या  प्रेजी  महा  राष्ट्र  दर्यावर्दी  बम्बई  ने  नौवहन  मंत्री  को  इस  बारे  में  याचिका

 प्रस्तुत  की  है  और  इस  अभ्यावेदन  पर  क्या  कायंवाही  की  गई
 है

 ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  चांद  :  पिछले  वर्षों  के  दौ

 प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  के  लिए  चुने  गए  महा  राष्ट्रियनों
 की  संख्या  निम्न  प्रकार है

 :

 ay  fran, arfas नाविक  रोजगार  चुने  गए  marae

 गद्दर  बम्बई  द्वारा  को  संख्या

 चुने  गए  कुल  लड़कों

 की  संख्या

 ee

 1974  147  18

 1975  479  112

 104 1976  469

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता
 ।
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 (Saka)

 (4)  पहले  नौवहून  तथा  जा  चलत  bz  भट् पफ रिपिच्वा क -ज  nar  के ‘i  अ ०  21९४:
 TWH  अर्य  वेदन  प्राप्त  हुए  थे  ।  4  1977

 कौ  तारीख  का  अभ्यावेदन  नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  के  सचिव  को  प्राप्त  चूंकि  अभ्यावेदन

 में  दी  गई  बातें  aealawar.  पर  आधारित  नहीं  अतः  कोई  कायंवाही  आवश्यक  नहीं

 स्रमझी  गई

 भारतोय  प्रशासन  सेवा  मं  पदोन्नति  क  fad  आरक्षण  सुनिश्चित  करना

 3829.  श्री  मोहनलाल  पिपिल  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बहुत  से  संसद  सदस्यों  ने  उनसे  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  पत्र  लिखे है
 कि  राज्य

 और  संघ  राज्य  क्षेत्र  को  सिविल  सेवाओं  से  भारतीय  प्रशसन  war  में  पदोन्नति  araqtta  जातियों

 और  अनुसुचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  आदेशों  के  अधीन  हो  ;

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  काय  वाहो  की  गई  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  Rw? |  मंत्री att  एस०  डी०  :  संसद  के  एक  सदस्य  और  परिवहन

 तथा  नौवहन  राज्य  मंत्री  ने  प्रधान  मंत्री  तथा  गृह  मंत्री  को  यह  सुझाव  देते  हुए  लिखा  है  कि

 केन्द्रीय  सेवाओं  में  पदोन्नति  में  अनुदूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  के

 सम्बन्ध  में  आदेशों  को  राज्य  सिविल  सेवा  से  भारतोय  प्रशासन  सेवा  में  पदोन्नतियों  के
 लिए  लागू

 किया  जाए

 मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 wa  एककों  को  स्थापना  को  प्रोत्साहन  देन  के  far  रियायत

 3830.
 at  चित्त  कया  उद्योग  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  ग्रामोण  क्षेत्रों  में  लघु  एककों  को  स्थापना  को  प्रोत्साहन

 देने dg  दो  नई  कर  रियायतें  लागू  की  हैं  ;  और

 यदि  तो  अब  तक  उसके  यदि  कोई  परिणाम  निकले  हूँ  तो  कया  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राजय  मंत्रो  असा  :  ग्रामोण  क्षेत्र  में  लघु  क्षेत्र  के

 औद्योगिक  उपक्रम  स्थापित  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  देने  हेतु  आय-कर  में  एक  नया  प्रावधान  किया  गया

 है  जिसके  अधीन  सभी  वर्गों  के  करदाताओं  को  किसो  भो  ग्रामीण  क्षेत्र  में  30  1977  के  पश्चात्‌

 लगाए  गए  लघु  क्षेत्र  क ेऔद्योगिक  उपक्रमों  कार्यों  में  लगे  एककों  को  से  होने  वाले

 लाभ  के  20%  भाग  के  बराबर  कठौती  दो  जाएगी  यदि  वित्त  2)  1977  द्वारा

 आय-कर  1961  में  शामिल  35  सो  ०  सी  ०  की  नई  धारा  के  अधी  इस  प्रश्न  को  ग्रामीण

 विकास  भत्ता
 स्वी  कृत

 करने  तक  बढ़ा  fear  जाए  तो  कम्पनियों  एवं  समितियों  को  कर  योग्य  लाभों

 के  योग  पर  उस  व्यय  के  बराबर  कटौती  दो  जाएगी  जो  निर्धारित  प्राधिकरण  द्वारा  स्वोकृत  ग्रामोण

 विकास  के  किसी  भी  कार्यक्रम  पर  उनके  द्वारा  बहन  किया  गया  हो  यह  नया  प्रावधान  1

 1977  में  लागू  किया  गया  था  |

 यह  प्रावघान  निर्धारण  वष॑  1978-79  तथा  बाद  के  वर्षों  से  लागू  होते  अतः  ठोस

 परिणामों  के  बारे  में  निश्चय  कर  पाना  सम्भव  नहीं  है  |
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 भारत  gat  इलंकिट्रकल्स  लिमिटेड  में  fate  तकनीकी  विशेषज्ञ

 3831.
 श्री  श्याम  प्रसन्न  A_ZTaTy

 :
 कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 भारत  a  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  में  कुल  कितने  faear

 तकनीशोयन  काम  कर  रहे  हैं  ;  और

 देश-वार  उनका  ब्यौरा  क्या  है  और  उन्हें  कितने  भत्ते  भर  अन्य  परिलब्धियां

 दी  जाती  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आभा  माईति  )  :  बी०  एच०  Fo  Uo  में  काय
 रत

 विदेशी  तकनीकी
 इंजी  नियरों

 तथा  तकनीसियनों  की  कुल  संख्या  31  है  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 10-12-1977  की  बो  ०  एच०  ई०  एल०  में  कार्य रत  विदेशी  विशेषज्ञों  का  विस्तृत  ब्यौरा

 ———

 देश  मासिक  दर  अन्य  शर्तें
 विशेषज्ञों

 स०  कौ

 संख्या

 3  4

 सोवियत  रूस  क  14  441  रुबल

 348  रुबल
 निःशुल्क  रिहायश  तथा

 438  रुबल

 638  रुबल  परिवहन

 2  पश्चिम  जमनी  निःशुल्क  रिहायश  तथा 22,680  डोएम  --

 5,700  रुपये  परिवहन  और  1500

 का  आउटफिट डोएम

 एलाउन्स

 14,700  डोएम  +

 3,750  रुप्रये

 16,200  डोएम  यात्रा  तथा  रहने  का  व्यय

 बी०  एच०  ई०  एल०  ने

 दिया  ् |

 3.  स्वोडन  43,500  एसडब्ल्य ू०  यात्रा  तथा  रहने  का  व्यय

 केआर्‌०  बो०  एच०  ई०  एल०  ने

 दिया

 4  TATACHIS  25,440  एस०  एफ०  पात्रा  तथा
 का

 व्यय  बो०  एच०  ई०  एल०

 ने  दिया  i
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 4  5

 5.  इटली  फक  श  तथा
 28,50,000  निःशुल्क  रिहायश

 4,350  रुपये  परिवहन
 |

 6  ~ aat ear  थक  e  9,000  डालर  निःशुल्क  रिहायश  तथा

 परिवहन

 7  ब्रिटेन  ह  थके  कोलम्बो  योजना  के  निःशुल्क  रिहायश  तथा

 अधोनर्
 दया  गया  |

 योग  शक  31.0

 केन्टीन  wate  feqizaz  के  कमंचारियों  को  अनुग्रह  भुगतान

 3832.  श्री  शिवाजी  पटनायक  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्टीन  स्टोसं  feqrzarc  के  कमंचारियों  को  1965  से  बाद  में  कल्याण

 cag  भुगतान  के  रूप  में  अनुग्रह-भुगतान  किया  जा  रहा  है  ;  और

 यदि  ag  1976-77  में  उन्हें  यह  राशि  क्यों  नहीं  दो  गई

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  (3)  केन्टीन  स्टोसं  ferric  के  कमंचारियों  को  1967  से

 कुछ  शर्तों  तर  तदथ  अदायगी  की  जा  रहो  थी  और  यह  अदायगी  ala  cela  डिपाट  मेन्ट
 निधि  के  1-4-1977  को  भारत  की  समेकित  निधि  में  मिला  दिए  जाने  तक  को  जाती

 रहो  |

 इन  निधियों  के  मिला  दिये  जाने  के  साथ  केन्टोन  cele  डिपार्टमेन्ट  अब  एक  सरकारी

 विभाग  बन  गया  है  और  इसके  कमंचारी  पूरो  तरह  से  सरकारो  कमंचारी  है  ।  सरकारी

 कमंचारियों  को  भारत  की  समेकित  निधि  में  से  किसी  प्रकार  की  तदर्थ  अदायगी  पाने  का

 हक  नहीं  है  ।

 कन्टीन  care  femierz  की  निधियां

 3833.  श्रीमती  अहिल्या  पी०  रांगनेकर  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  क्या  केन्टी न
 tala  डिपार्टमेन्ट  की  निधियों  का  लेखा-जोखा  31  1977  तक  अलग  से  रखा  जाता  था  और

 1  1977 से  ही  उनका  भारत  को  समेकित  निधि  के  साथ  विलय  किया  गया ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  हां  ।

 इंडियन  इंस्टीट्यट  आफ  इकोनामिक्स  द्वारा  feat  aden

 3834.  श्री  ए  ०
 ७, मरुूगसन द  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इण्डियन  इन्स्टीट्यूट  आफ  इकानामिक्स  द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षण  से  ag  पताः

 लगा है  कि
 दक्षिण  भारत  में  लघु  उद्योग  aga  अधिक  समाप्त  हो  रहे  है  ;
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 a
 उनके  इतने  अधिक  समाप्त  होने के

 क  या  कारण  है
 ह  प्याउ MUN

 वर्तमान  सरकार  के  लघु  उद्योगों  के  तीव्र  विकास  पर  को  देखते  हुए  लघु

 उद्योगों  को  और  अधिक  जीवित  बनाने  के  लिए  क्या  ठोस  कायंवाही  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  आभा  ATeat )  )  :  नहीं  ।  जांच  के  लिए  एक

 संदर्भ  रूप  रेखा  के  रूप  में  इण्डियन  grejeqe  आफ  हैदराबाद  ने  लघु  उद्योगों
 7

 की  गणना  दौरान  बन्द  एकक  का  पता  लगाया  था  ॥

 सर्वेक्षण  में  बन्द  किए  के  sae  कारण  वित्त  की  कच्चे  माले

 की  कमी  तथा  प्रबन्धकोय  समस्यायें  बतापो  गयी  हैं  ।

 उठाएं  गए  ठोस  उपायों  में  मंत्रालय  के  बजट  में  प्रावधान  ग्रामीण  ean

 परियोजनाओं  के  बजट  में  सोड/सीमान्त  धन  तथा  ऋणों  के  लिए  अधिक  प्रावधान  करना

 शामिल  ह  राज्यों  में  wo  एककों  की  जांच  करने  तथा  उन्हं  अथंक्षम  बनने  में  सहायता

 करने  के  लिए  समन्वय  समितियों  का  गठन  भो  किया  गया है  ।

 थोरियम  का  रिएक्टर  इंधन  क  रूप  म॑  उपयोग

 3835.
 श्री  एस०  डी०  सोससुन्दरस  :  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  कनाडा  ने  कोई  ऐसा  रिएक्टर  विकसित  कर  लिया  है  कि  जिसमें  थोरियम  का  ईन्धन

 के  रुप  में  सोधा  उपयोग  होता  है  ;

 क्या  देश के  थोरियम  में  बड़े  भण्डारों  को  देखते  हुए  सरकार  का  विचार  हमारे  देश

 में भी  थो  रियम  का  रिएक्टर-ईन्धन के  रूप में  उपयोग  किये  जाने  के  लिए  अनसन्धान  और  विकास  में

 aaa  लाने  का  है  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  समयबद्ध  योजना  है
 ?

 प्रधान  संत्री  सोरारजी  उपलब्ध  सुचना  के  कनडा  ने  भारी  पानी

 रिएक्टरों  में  थोरियम  के  प्रयोग  के  बारे  में  अध्ययन  शुरू  कर  दिया  इस  दिशा  में  विकास-काय

 अभो  पूरा  नहीं  हुआ  है

 तथा  (7)
 मद्रास  के  समीप  कलपककम  नामक  स्थान  पर  रिएक्टर  अनसन्धान  के

 एक  फास्ट  AST  टेस्ट  रिएक्टर  तथा  अनुसन्धान  एवं  विकास-काय  करने  को  सुविधाओं  को  स्थापना

 की  जा  है  इन  सुविधाओं  के  उपलब्ध  होते  हो  थोरियम  के  प्रयोग के  बारे  मे  और  परीक्षण  शुरू

 कर  दिए  जाएंगे  ।

 लई  ब्रांड  की  fante

 3836.  डा०  लक्ष्मी  नारायण  वांडय  कया  उच्चोग  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  गत  पांच  वर्षों  में  सिगरेट के  कई  नये  ब्रांड  ला  इसेन्सिंग  समिति को  स्वो  कृति

 के  बिना  वस्तुएं  ''  के  रूप  में  बा  जा  र  में  आए  हैं  और  यदि  हां  ,  तो  क्या  उद्योग  औ  र  विनिममन )

 अधिनियम  और  उसके  अन्तगंत  बने  नियमों  का  उल्लंघन  नहीं  है
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 सरकार  विदेशो  मुद्रा  के  बाहर  भेजे  जाने  को  और  विदेशो  फर्मों  द्वारा  इस  देश  में  आस्तियों

 के  बनाये  जाने  को  किस  प्रकार  रोकना  चाहती  है  ;

 (71)  क्या  सरकार  विदेशी  क्षेत्र  हारा  नियंत्रित  इस  उपभोक्ता  उद्योग की
 जांच  के  लिए

 सपतद  zat  को  कोई  समिति  नियुक्त  करने  पर  सहमत  और  यदि  तो  क्यों

 नहीं  ;  और

 सिगरेट  बताने  वालो  विदेशी  फर्मों  के  नाम  क्या  उनको  सिगरेटों  के  ब्रांड  के  क्या  नाम

 हजो  अनुमति से  या  अनुमति के  बिता  बाजार  में  लाये  गए  गत  तोन  वर्षों  में  उतका  उत्पादन

 fae tar-fertar  उनके  द्वारा  अन्तर्राष्ट्रीय  ब्रांडों  को  सिगरेटों  को  अवैध  ढ़ंग  से  बाजार  में  लाये

 जाने  के  विरुद्व  क्या  कायवाहो  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 sam  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  आभा  :  पिछले  पांच  वर्षों  के

 सिगरेटों  के  नये  ब्रांडों  का  वियणन  किया  गया  है  fara  चूंकि  कम्पनियों  के  पास  सिगरेटों  का  उत्पादन

 करने  के  लिए  रजिस्ट्रेशन  सर्टिफिकेट  है  और  रजिस्ट्रेशत  सर्टिफिकेट  में  उनके  द्वारा  उत्पादित  सिगरेटों

 को  ब्रांडों  के  नाम  नहीं  दिए  गए  अतः  नये  ब्रांडों  को  सिगरेटें  बनाने  से  उद्योग  way  विनियमन

 अधिनियम  या  उसके  अधी न  बनाए  गए  नियमों  का  उल्लंघन  नहीं  होता  है  |

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1973  अन्य  बातो  में  साथ-साथ  चालिस  प्रतिशत

 से  अधिक  अप्रवासी  हितों  वालो  औद्योगिक  व्यवसायिक  कम्पनियों  क्रियाकलापों  को

 विनियमित  करता  है

 सरकार
 ने  अभो  तक  संसद  सदस्प  को  एक  समिति  नियुक्त  करने  को  आवश्यकता  को

 महसुस  नहीं  किया  है  ।

 चालीस  प्रतिशत  से  अधिक  अप्रवासो  हित  रखने  वालो  सिगरेट  बनाने  वालो  कम्पनियों

 के  नाम  तथा  उनके  द्वारा  पिछने  तीन  वर्षों  में  किया  गया  उत्पादन  संलग्न  fear  में  दिया  गया  सरका र
 के  पात  इत  कत्पनिपों  द्वारा  विभिन्त  ब्रांडों  के  किये  गए  उत्पादन  के  बारे  में  जानकारी  नहीं  है  ।  फिर

 ५
 विदेशो  ब्रांडों के  नामों  का  प्रयोग  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1973  के  उपबन्धों

 द्वारा  विनियमित  किया  जाता  है  ।

 सिगरेट  उद्योग

 कि SEE EERE 7 -

 उत्पादन  लाख  संख्या  में  )
 क्रम  एकक का  नाम  os et  ay
 स०  1974  1975  1976

 Had  argo  टो
 ०

 सी  ०  लिमिटेड  एकक )  32,077.  29,831  33,153

 2  ्. हू मसस  TTStHt  फिलिप्स  बम्बई  3,989  3,632  4,046

 eee
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 a * श्रव्य  qm  प्रचार  निदेशा  की  te  प्रदर्शन  यूनिट
 के  ea aT

 3838.  थी  निहार  लास्कर  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  श्रव्य  तथा  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  को  रेलवे  प्रदर्शन  यूनिट  1976  की

 बाद  वालो  छमाहो  में  जल  गई  थो  ;

 बडिहां,तो  इस  यूनिट  के  eke  और  कमंचा  रियों  को  सेवाओं  का  किस  प्रकार  उपयोग
 किया  जा  रहा  ;

 कप्  श्रव्य  तथा  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  का  कोई  और  प्रदर्शन  यूनिट  खोलने  का

 विचार  है  ?

 सूचना  और  प्रचारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  रेलवे  कोच  मद्रास  आग

 दुघंटना  के  फलस्वरूप  1975  में  लष्ट  हो  गयो  थो  ;

 यूनिट  के  क्षेत्रीय  प्ररशनो  अधिफक्रारी  इस  समय  बंगलोर  ग्ग्ने  ट्रायम्फ  आफ  MISA’  नामक

 प्रश्गंनी को देख रेख
 को  देख  रेख

 कर  रह ेहै  जत  फि  शे  जिनमें  प्रदर्शनों  प्रोजक्शनीस्ट  और

 क्लीनर  शामिल  विज्ञापन  और  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  की  अन्य  यूनिटों  में  उपबज्ध  खाली

 स्थानों  पर  तैनात  कर  दिए  हैं  ।

 दो  अतिरिक्त  मिजोरम  और  केरल  प्रत्येक  में  एक-एक  खोलने  का  प्रस्ताव

 है

 National  Highways
 बत  TIP Sak  Noid  क

 13839.  Shri  Bharat  Bhushan  :  Will  the  Minister  of  Shipping  and  Transport
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  measures  taken  for  the  development  of  National  Highways  in  Uttar
 Pradesh:

 (b)  whether  Government  propose  to  develop  the  Rampur-Kathgodam  and

 Rampur-Ramnagar  roads;  and

 (c)  if  so,  the  details  of  action  proposed  to  be  taken  in  this  regard?

 The  Minister  of  Shipping  and  Transport  (Shri  Chand  Ram):  (a)  Practically
 all  the  10  National  Highways  of  Uttar  Pradesh  totalling  to  2328  Km.  are  be-

 ing  improved  as  a  continuous  process  to  meet  the  demands  of  traffic.  The  main

 improvements  consist  of  widening  carriageways  with  or  without  strengthening;
 by  passes  at  Ghaziabad,  Bareilly,  Kanpur  Lalitpur  etc.;  replacement  of  a  few

 busy  level  crossings  with  overbridges;  and  major  bridges  across  the  rivers  Ganga
 at  Kanpur  and  Belan  on  NH  No.  near  Mirzapur  (both  since

 Opened  to  traffic),  across  the  river  Ganga  at  Allahabad  (the  first  two-lane

 carriageway  of  this  bridge  is  nearing  completion)  and  across  the  river  Yamuna

 at  Kalpi.  Improvement  works  sanctioned  from  1st  April,  1969,  the  beginning
 of  the  Fourth  Plan,  to-date  amount  to  Rs.  63.22  crores  and  expenditure  on  these

 works  till  31st  March  1977  including  on  a  few  pre-Fourth  Plan  works  has  been

 The  current  year’s  budget  allotment  is  Rs.  7.05  crores.  All
 Rs.  55.75  crores.

 t  works  are  in  various  stages  of  progress,  and  funds  एटाਂ these  improvemen
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 mitting,  of  which  there  is  a  shortage,  the  works  over  from  the  Fourth
 Plan  and  those  sanctioned  in  the  early  of  the  Fifth  Plan  are  likely  to

 be  completed  by  March,  1980.

 (b)  &  (c):  The  Rampur-Kathgodam  and  Rampur-Ramnagar  roads  are

 State  roads  and  not  national
 highways  and  their  development  rests  entirely  with

 the  State  Government,  There is  no  proposal  to  declare  those  roads  as  Nationa!

 Highways.

 TAT-Tegatl  का  उत्पादन

 3848.  श्री  लखन  लाल  कपर  :  व्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने की  करेंगे कि

 गत  तीन  वर्षों  में  देश  में  विभिन्‍न  रक्षा  उत्पादन  एककों  में  कितने  मूल्य  की  रक्षा  सम्बन्धी

 वस्तुओं  का  उत्पादन  हुआ  ;

 इन  वस्तुओं  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  क्या  था  ;  और

 आगामी  पांच  वर्षों  में  नये  आय ध  कारखानों  की  स्थापना  का  क्या  कार्यक्रम  है  और  व

 कहां  स्थापित  किए  जाने  ह
 ?

 रक्षा  मत्रालय रक्षा  मंत्रालय॑म  राज्य  मंत्री  शर  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान

 के  प्रशासनिक  नियन्त्रण  के  अधीन  विभागीय  कारखानों  और  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों

 में  बनाई  गई  रक्षा  मदों  के  उत्पादन  का  मलय  निम्नलिखित  है

 उत्पादन  का  कुल  मूल्य
 ्  ल  roe

 1974-75  1975-76  976-77

 रुपयों  में

 (1)  आयुध  कारखाने  262,  29  352.73  465.00

 )

 18.47  25.  03  43.00 (2)  हैवी  व्हीकल  कारखाना

 (wafer )
 spa  के (3)  सरकारी  Set  प्ली  दि  उपक्रम  145.  60  177.06  188.80

 )

 पल  वर्ष  के  कूल  उत्पादन  लक्ष्य  का  मलय  इस  प्रकार  है  :--

 (1  आयध  का  रखाने  A  00  करोड़  रुपय

 48  20  करोड  रुपय (2)  हैवी  ब्टीकल  को  रखा

 (3)  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रम  235  81  करोड  रुपय

 भविष्य  में  निम्नलिखित  नये  कारखाने  स्थापित  किय  जाने  के  प्रस्ताव
 ह्

 हू  :--

 (1  Topleay  का  निर्माण  करने  का  |

 (2)  आतिशब्नाजी  ग्रीलाबारुद  का निर्माण  करने  का  कारखाना  स

 (3)  फील्ड  गन  का  कारखाना  ।
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 शक्त  लिखित 23  4899  (

 सैनिक  सकल

 ry  b>  काक  xerr 3841.  प्री  Yo  ई०  डी०  वेरो  +  नया  द  क  ए  ह  भंत्री.यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कुल  कितने  सैनिक  सकल  है  ;

 1974-75,  1975-76  और  1976-77  में  अप्रैल में  इन  स्कूलों  प्रत्येक  वर्ष  कुल

 कितने  कंडट  थे  ;

 न  9  थी  हॉ  नका
 (7)  प्रति  मास  प्रति  के  डेट  औसतन  कितना  ख  a  q ता

 है
 ;

 a  Fo सप्त  पतवा ferecry उपरोक्त  भाग  में  उल्  य  वर्षों  में  इन  स्कूलों  पर  क्या  आवर्ती

 व्यय  हुआ  ;

 उपरोक्त  भाग  में  उल्लिखित  वित्तीय  वर्षों  में  इन  eat  पर  कितना
 अनावर्तों  व्यथ

 हुआ  ;  और

 यदि  केन्द्रीय  सरकार  सैनिक  स्कूलों  को  प्रीति  ag  कोई  अनुदान
 राशि  देती  है  तो  वह

 क्या है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शर  :  देश
 में  इस  समय  कुल

 17  सेनिक  स्कूल

 ह्

 75 इन  स्कलों  में  वर्ष  1974-  म  ब  1975-76  और  1976-77  वर्षों  में  weet की

 कुल  संख्या  7538,  7519  और  7886 थी  1  अप्रैल की  स्थिति के  अनसार  सही  आंकड़ों

 में  कुछ  अन्तर  हो  सकता  है  ।

 arr  99  ह्  झ  था  1 ह वबष  1976-77  में  प्रतिमास  प्रति  कडेट  Mul  चापा  खच
 2

 Aes  IS  NY

 इन  स्कूलों  पर  वित्तीय  av  1974-75,  1975-76  और  1976-77 में
 क्रमशः

 181,  61,193.  48  रु०  1,93,02,027.45  रु०  और  47  रु०  का  आवर्ती

 व्यय  हुआ  |

 इन  स्कूलों  पर  उपर्युक्त  वित्तीय  वर्षों  के  दौरान  8,05,355.95

 6,03,668.78  रुपये  और  46  रु०  का  अनावर्ती  व्यय  हुआ
 ।

 प्रत्येक  स्कूल  में  है  डमास्टर  और  रजिस्टार  के  रूप  में  नियुक्त  ले०  मेजर

 और  कप्टन  तथा  अन्ण्दो  सेवाओं  के  समकक्ष  रंक  के  तीन  सेवा  अधिकारियों  के  बतन  और  भत्ते

 रक्षा  सेवा  प्राक्कलनों  में
 से  दिए  जाते  ह्  इसके  अतिरिकत  रक्षा  मंत्रालय  ज०  सी०  ओ०  और  अन्य

 रंक  तथा  उनके  समकक्ष  रक  के  कार्मिकों  के  बच्चों  के  लिए  इन  स्कूलों  में  पढ़ने  वाले  रक्षा  सेवा

 कर्मिकों  के  बच्चों  की  कुल  संख्या  के  अधिकतम  20  प्रतिशत  तक  छात्रवृत्तियां  प्रदान  करता  है  ।  इन

 स्कूलों में
 संघ  शासित  क्षेत्रों  से  आने  वाल  बच्चों को  छात्रवृत्तियां  प्रदान  करने  के  लिए  शिक्षा

 मंत्रालय  की  भी  एक  छात्रवृत्ति  योजना है  ।  मंजूर की  गई  छात्रवृत्ति  की  वास्तविक  संख्या  ag

 प्रति  ad  घटती  बढ़ती  रहती  है  जो  इन  स्कलों  में
 भर्ती  किए  गए  उक्त  वर्गों  के  बच्चों

 की  dear  पर  faz  करती  है  ।
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 qq  रुट  न्‌०  97

 3842.  थी  एम०  ए०  हान
 :  कपा  alae  और  परिवहन  मंत्री  तिनगर से  जामा  मस्जिद

 किला  )  तक  रुट  नं०  97  चलाने के  बारे  में  23  नवम्बर  1977  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 1305  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  करेंगे  कि

 क्य  सरकार  का  धान  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  ट्रेफिक  मैनेजर  द्वारा  जारी  किये  गछ

 9  1976 के  परिपत्र  det  टगण  ओआर०/एस०  सी०  एच०/18( 00) 76/16655
 की  ओर  दिलाण  गया  है  ;

 क्या  परिपत्र  से  यह  संकेत  मिलता  है  कि  ल्लिनगर  में  यात्री  पर्याप्त  संरूण  में  होते  हें  और

 यह  ट  से  ae  faut  जाए  न  कि  इन्द्रलोक  से

 off  तुही  तो  किसके  आदेश  से  or  फिन  कारणों  से  बसें  इन्द्रलोक  के  चलाई  गई  और  वह  भी

 केवल  एक  सप्ताह  के  लिए  और

 इस  बारे  में  किए  गए  सर्वेक्षम  का  ब्यौरा  कश  है  और  उपरोक्त  परिपत्र  के  आदेशों  को

 क्रियान्वित  करने  में  facar  समय  लगेगा  ?

 =

 और  परिवहन  मंत्री  (ot  चांद  हां  ।

 ),  और (  प्रारम्भ  में  रुट  सं०  97  को  ब्विनगर  से  जाभा  मस्जिद  तक  WE  करने
 का  किय  गया  बा  यह  इन्द्रलोक  जो  एक  पुनर्वास  कालोनी  के  लोगों  के  aealaea  पर

 किया  गण  जिन्होंने  कालोनी  को  अजमेरीगेट  और  जामा  जहां  कि  वे  आने  से  पहले

 अपना  व्यापार  करते  को  जोड़ने  के  लिए  सिधी  बस  सेवा  के  लिए  कहा  था  ।  उपरोक्त  निर्णय  को

 अन्त बाद
 में

 निगम
 के  तत्कालीन  अध्यक्ष के  आदेश  से  प्रशासनिक  कारणों  से  रद्द  कर  feat

 में  ए०  ओ०  सी ०  सी ०  योजना  के  अन्तर्गत  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  द्वारा  लगाई  गई  निजी  बसों  से

 3-3-1977  को  यह  मार्ग  फिर
 शरू  किय  गय  ।  परन्तु  बस  नालिकों  ने

 हसे  लाभप्रद  नही  पाण  तथा

 सेवाओं  को  29-3-77  से  बन्द  कर  fear  ।  ga  समय  निगम के  पास  इस  ary  की  सेवाओं  को  फिर

 से  प्रारम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव  इसलिए  इस  मार्ग  पर  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  feat

 या  a a  1

 लो  हुड  हाइड्रो-टरबाइन  जनरेटर

 3843.  श्री  मत्युजय  प्रसाद  :  कपा  ऊर्जा  मंत्री  फट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कय  निम्नतम  ऊंचाई  के  जल  प्रपातों  से  बिजली  पैदा  करने  और  सिंचाई  नहरों  पर  जलबन्ध

 बताने
 के  लिए  देश  के  fell  स्थान  पर  लो  हा  इड्ो-टरबाइन  जनरेटरों  का  परीक्षण  और  उपयोग  fat

 जा  रहा  ह  और

 यदि  तो  far  स्थानों  पर  और  उससे  कश  लाभ  प्राप्त  हुए  हूँ
 ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  :  और  :  सिंचाई  नहरों  पर  कम  ऊंचाइयों  के  जल

 प्रपातों छे

 का  इस्तेमाल  विद्युत  उत्पादन  फजा तु  करने  के  लिए  बल्ब-टाइप  यूनिटों  का  उपयोग  किण  जाता

 से  10  मीटर तक  की  ऊंवाई-सोमा के  शीर्षों  में  प्रचालन  के  लिए  ये  यूनिटें  उपयुक्त  होती
 हे  पूर्वे  कोसी  नहर पर  स्थित  कोसी  विद्युत्त  केन्द्र में  लगभग  7.0  01  मीटर  के  शीर्ष  का  उपयोग
 करने  के  लिए  बल्ब  टाइप  उत्पादन  यूनिटें  प्रतिष्ठापित  की  गई  इस  विद्युत  tent  4.  8--4.  8

 मेगावाट के  चार  यूनिट हूं  और  यहां  विद्युत  उत्पादन  हो  रहा  है  ।
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 सेनिक  अधिकारियों  क  लिय  एमरजेंसी  कमीशन

 3845.  भी  रामानन्द  तिवारी  :  क्या  रक्षा  मंत्ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  सेना के  उन  अधिकारियों के  मामले  में  जिन्हें  एम  रज़ेन्सी  कमीशन  से  स्थायी  कमीशन

 में  लिय  गया  उनकी  वरिष्ठता  के  निर्धारण  के  लिए  दो  वर्ष  की  प्रशिक्षण  की  निर्धारित  अवधि

 से  कम  समय  को  नहीं  गिनता  गया  जबकि  उन  अधिकारियों  को  fare  नियमित  स्थायी  कमीशन

 के  अन्तगंत  कमीशन  प्राप्त  हुआ  कमीशन  ya  प्रशिक्षण  की  उसी  अवधि  को  गिना  गया  था  और

 उनकी  वरिष्ठता  कमी शन  प्राप्त  होने  के  प्रथम  दिन  से  पदोन्नति  तथा  अन्य  लाभ  पाने  के  लिए  निर्धारित

 कर  दी  गई  थी  और

 यदि  तो  इस  भदभाव  के  क्या  कारण ह
 जिससे

 अधिका  रियों
 में  कटता  पदा  हो  रही

 ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  जी  हां

 इन  दो  वर्गों  के  अधिका  रियों  की  वरिष्ठता  निर्धारित  करने  के  लिए  अलग-अलग  नियम

 इत  लिए  बताए  गए  थे  कि  प्रभावित  अधिकारियों  की  परस्पर  सही  रखी  जा  सके  ।  स्थायी

 कमीशन  के  लिए  निर्धारित  पाठ्यक्रमों  के  माध्यम  से  आने  वाले  उम्मीदवारों  को  पात्रता  और  चयन

 प्रणाली  के  सम्बन्ध  में  अधिक  कठोर  शत  पुरी  करनी  होती  1962  में  भारत-चीन  युध्द  के

 स्वरूप  चोषित  आपात  स्थिति  के  दौरान  अधिकारियों  के  तत्काल  मांग  को  पुरा  करने  के  लिए  ही  उनकी

 प्रशिक्षण  अवधि  को  कम  गया  था  ।  अन्य  पहलूओं  के  बारे  में  किसी  प्रकार  की

 असमानता  नहीं  है  ।

 गढ़वाल  डिवीजन  का  आद्योगिक  विकास

 3846.  शी  जगनाथ  शर्मा  कया  योजना  मंत्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षत्र  को  पिछड़ा  हुआ  क्षेत्र  घोषित  feat  गमा

 है  ;

 यदि
 तो  उस  क्षत्र  की  जनता

 की
 आर्थिक  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  ने  eat

 कार्यवाही  की  है

 कप्  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  के  गढ़वाल  डिवीजन  के  मौद्योगिक  विकास  के  लिए  कोई

 योजना  बताई  है  और

 यर्दि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  ह
 ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी

 के  सभी  जिलों  को  frog  क्षेत्र  के  रुप  में  निर्धारित  किया  है  ।

 राज्य  सरकार  ने  इस  क्षेत्र
 के  लिए  एक  उपयोजना

 तैयार
 की  है  ओर  यह  कार्यान्वित  की

 जा  रही  है  इस  उपयोजना  में  इस  क्षेत्र  की  सम्भावनाओं  और  आवश्यकताओं  पर  आधारित  इस  क्षेत्र

 के  एकीकृत  और  समन्वित  विकास  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।  इस  उपयोजना  को  कार्यान्वित  करने

 के  लिए  विशष  केन्द्रीय  सहायता  दी  जा  रही  है  ।
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 और  :  गढ़बाल  क्षेत्र
 का  औद्योर्गिक  fara  उत्तर  yaa  के  पहाड़ी  क्षेत्रों

 की
 उपयोजना

 प्  : > का  अंग  है  ।  गढ़वाल  क्षेत्र  में  अनेक  औद्योगिक  इकाइयां  स्थापित  की  जा  चुकी  हूँ  और  लघुउद्योग़ों

 भी  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा  चार  औद्योगिक  बस्तियां  स्थापित  की  गई  हूँ  ।  पवंतीय  विकास

 कुषि-उद्योग  विकास  उत्तर  प्रदेश  लघु  उद्योग  आदि  इस  क्षेत्र
 के  औद्योगिक  विंकास  को

 बढ़ावा  दे  रह  हूँ  ।

 लाख  से  कम  जनसंख्या  वाल  eat  में  औद्योगिक  एकक  स्थापित  करना

 3347.  श्री  जी०  एस०  fat:  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 वष॑  1978  और  1979 में  पांच  लाख
 से

 कम  जनसंख्या  वाले  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 किये  जाने  वाले  उद्योगों  के  लिए  अनुमानित  पूंजीगत  परिव्यय  कितना  है  ;  और

 इन  नय  उद्योगों  से  जनसंख्या  के  कमजोर  वर्गों
 के

 कितने  व्यक्तियों  को  लाभ  पहुंचने  की

 सम्भावना  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अभा  :  इस  प्रकार  का  कोई  भी  अनुमान

 उपलब्ध  नही  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कलकत्ता  पत्तन  में  सुरक्षा  एजेंसियों  पर  Ld

 3848.  श्री  ato  राचया  :  क्या  नौवहन  और  परिवहुन  मंत्री  थह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 वर्ष  1976  और  1977
 में

 TU -ATT  कलकत्ता  पत्तन
 में  सुरक्षा  एज़न्सियों  पर  कितना

 खच  हुआ  ;

 कलकत्ता  पत्तन  में  केन्द्रीय  सुरक्षा  बल  तथा  राज्य  पुलिस  के  रूप  में  आरक्षी  कार्य  के  लिए

 कितने  लगाए  गए  ?

 पत्तन  न्यास  में
 fos  वातक  गोर  ह ैr

 नौवहन  और  परिवहुन  मंत्री  चांद  :  कलकत्ता  वशभिन्‍न  सुरक्षा

 एलॉन्सियों पर
 किया  गया  व्यय  नीचे  दिया  गया  है

 लाखों

 1975-76  1976-77

 सी०  आई०  एस०  Who  53.0 84.0  61.78

 )

 पुलिस  क  च  शक  20.22  20.06

 पत्तन  सुरक्षा  पत्तन  57.15  48.86
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 (q@)  —  Ted -QTa  में  fafart  सुरक्षा  एजेन्सियों  के  अधीन  नियुक्त  व्यक्तियों  की  संख्या

 नीचे दी  र  ई  है

 1.  पत्तन  सुरक्षा  WE  678

 2  केन्द्रीय  सुरक्षा  गाडे  917

 3  राज्य  पुलिस
 वाच

 एण्ड
 ars

 (4  वेक्षी  )  14

 79 कान्स्टेबल

 आसाम  से  निर्वातित  हस्तशिल्प  वस्तुओं में
 बेत  तथा  बांस  महत्वपणं

 अंशदान  होना

 3849.  श्री  अहमद  हुसेन  :  FAT  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  आसाम  से  निर्यातित  हस्तशिल्प  की  वस्तुओं  में  बेंत  तथा  बांस  की  बनी

 वस्तुओं  का  महत्वपूर्ण  अंशदान  है  और  वे  पश्चिमी  मंडियों  में  अधिकायिक  लोकप्रिय  हो

 रहा हें  ॥

 यदि  तो  इत  व  इन  उत्पादों  से  कितनी  राशि  की  am  अजित

 की  गई ;

 इन  वस्तुओं  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  आवश्यक  संस्थागत  आधारभूत  ढांचा  तैथार  करने

 हेतु  क्या  उपाय  किए  गए  ह  ;  और

 आसाम  में  उनके  उत्पादन  के  लिए  सहायता  तथा  उसको  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  की

 क्या  भावी  योजना है  ?

 उद्योग  मंत्रा लय  में  राज्य  मंत्री  (  आभा  :  भारत  से  बेत  तथा  बांस  की

 fact  की  वस्तुएं  पश्चिमी  ear  में
 अधिका  धिक  लोकप्रिय  हो  रही  हूँ  ।  बेंत  बांस  की  हस्तशिल्प

 की  वस्तुओं  को  बनाने  में  आसाम  मुख्य  राज्य  है  |

 1976-77
 में

 बांस  तथा  adel  डालियों
 की

 बनी  हस्तशिल्प  वस्तुओं
 के  निर्यात  मूल्य  39.89

 लाख  रु०
 थे

 ।
 जबकि  1975-76 में  यह  राशि  21.69  लाख  रु०

 थी  1

 तथा  उत्तर  पूर्वी  राज्यों  में  बेंत  तथा  बांस  के  बढ़िया  हस्तशिल्प  के  विकास  के  लिए

 अगरतला  में  बेते  तथा  ate के  लिए  प्रशिक्षण  तथा  गवेसना  संस्थान  की  स्थापना  की  गई  है  ।  बेंत  तथा

 बांस  के
 विशेषरूप

 से
 शिल्प  उत्तर  पूर्वी  राज्यों  विदेशों में  प्रदर्शित  किए  गए  हैँ  और

 SA5T.  अष्छा
 प्रभाव  रहा  इन  मदों  के  निर्वात तथ  लिए  शिल्प के  wes  माल

 की  सप्लाई  डिजाइन  सहायता  आदि  जेसे  उपाथ  निकट  भविष्य  में  किये  जानेਂ  का  फ्रस्ताव  है  1
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 सिले  ~ qs  फटका  facat,  घनबाद  के  ars  ate  भटट  का  Feat  | अ सद स  हूर  ECR

 हाथ  म  लिया  जाना

 3850.  श्री  To  Ho  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सिलेक्टिड  फटका  धनबाद  के  हाड  कोक  भट्टा  का  ay  1973

 में  कोयला  खदानों  के  साथ-साथ  राष्टीयकरण  किया  गया  था  ;

 क्या  सिलेक्टिड
 फटका  हाड  कोक  भट्टा  का  राष्ट्रीयकरण  बाद

 में
 कलकत्ता

 उच्च  न्यायालय  के  आदेश  द्वारा  रोक  दिया  गया  था  जिसके  खिलाफ  सरकार  अभी  लड़

 रही  है  ;

 क्या  प्राइवट  प्रबन्धक  अब  स्वयं  होड  कोक  भट्टा  पर  अपना  दावा  छोड़  दना

 चाहते  हैं  और  उन्होंने  न्यायालय  में  एक  qatar  याचिका  दायर  की  है

 क्य  सरकार  द्वारा  विलम्ब  और  कोई  निणंय  न  fea  जाने  के  कारण  उसके  बाद  भी

 म  कदमेबाजी  चल  रही  है  और

 यदि  तो  होड  कोक  भट्टा  को  शीघ्र  अपने  नियन्त्रण  में  लाने  के  लिए  सरकार  का  कया

 कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  व
 :  gi

 इस  पाटी  ने  निपटारे  के  लिए  seed  कोल  फील्ड्स  लि०  से  अन  रोध  किया  है

 किन्तु  जहां  तक  सरकार  का  सम्बन्ध  है  किसी  निपटारे  का  प्रश्न  उठता  क्योंकि  राष्ट्रीयकरण

 अधिनिपम  के  अधीन  यह  सम्पत्ति  सरकार  में  निहित  हो  गई  है  ।

 कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  के  स्थगन  आदेश  को  निरश्त  कराने  के  लिए  कारवाई  की

 जा  रही

 जबलपर  से  प्रकाशित  शभीमती  इन्दिरा  गांधी  के  विरुद थ  पोल के  बारे  स

 ह  समाचार

 3851.  श्री  निमंल  चन्द्र  जन  :  क्या  सचना  और  इप्रसारण  मंत्री  यह  बठाने  की  कप  करेंग

 कि

 क्या  सरकार  को  पता
 है  कि  जबलपूर  से  प्रकाशित  होने  वाले  दिनांक  28  1977

 के  में  यह  बात  जानबूझकर  प्रकाशित  को  गई
 है

 कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  श्रीमती  इंदिरा

 गांधी  की  रिहाई  के  लिए  faaze

 ः

 दायर  की  गई  अपील  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  द्वारा  26

 1977  को  अर्थात  Lear  को  खारिज  कर दी  गई  है
 ;

 इस  झूठे  दूवेषपूर्ण  समाचार  के  faa  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 है  ;  और

 क्या  इस  मामले  को  उपयुक्त

 कार्य  वाही

 किये  जाने  eg  प्रेस
 उच्च  न्यायालथब

 waar  किसी  अन्य  अघिकारी  के  पास  भेजा  जाएगा ?
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 14  1977  लिखित  उत्तर

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  सरकार  का  ध्यान  इस  समाचार

 की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  जो  प्रत्यक्षतया  बिना  किसी  सूत्लोल्लेख  के  प्रकाशित  gar
 था

 प्रव  स्वतन्त्र  ae  स्वयं  समाचार पत्नों  का  काम  है  कि  व  पत्रकारिता  सम्बन्धी  क्त

 स्तरों को  बनाए  रखे  और  समाचार  रिपोर्टों  को  सही  करे  ।

 प्रेस  परिषद  शीघ्र  ही  गठित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  यह  निःसन्देह  इस  बात  उपयुक्त

 रूप  से  प॑वेक्षण  करेगी  कि  समाचार  पतों  द्वारा  पत्रकारिता  के  स्तर  और  व्यवसाधिक  .  LS aIay

 बनाए  रखें  जाएं  |

 मद्रास  तथा  कलकत्ता  कों  faatet  पत्न  घोषित  करना

 3852.  श्री  क०  राममर्ति  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  ag  बताने की  कृपा  करेंग  कि  क्या

 श्री  जय  प्रकाश  नारायण के  सम्मुख  Haya  तस्करों  द्वारा  ली  गयी  शपथ  को  देखते हुए  सरकार का

 विचार  मद्रास  तथा  कलकत्ता  को  निर्बाध  पत्तन  घोषित  करने  का  है
 ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  चांद
 :  प्रश्न  में  तस्करी  न  करने  और  तस्कर

 विरोधी  कार्यों में  सरकार  की  मदद  करने  के  लिए  1977 में  श्री  जय  प्रकाश  नारायण के  समक्ष

 तस्करों  वारा  ली  गयी  शपथ  का  उल्लेख है  ।  कलकत्ता और  मद्रास  को  मक्‍त  पत्तन  घोषित
 करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 Implementation  of  recommendations  of  Malkani  Committee

 3853.  Shri  Yuvraj:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  recommendations  of  the  Malkani  Committee  have  not  so  far
 been  implemented;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Dhanik  Lal

 Mandal)  :  (a)  &  (0)  :  The  recommendations  of  the  Malkani  Committee  on  the

 Scavenging  conditions  were  brought  to  the  notice  of  the  State  Governments  and
 they  are  being  implemented  according  to  the  local  conditions.

 aia  fare  नीति

 3854.  डा०  मुरली  मनोहर  जोशी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  सरकार

 नेभारतीय  नौसेना का  विकास  करने  और  उसे  हाथियारों  से  लेस  के  लक्ष्यों  क  बीच  संतुलन  सुनिश्चित

 करने  और  पुर्णतया  भारतीय  आर्थिक  क्षेत्र  UTaea fas  इकानोमिक  जोन )
 समु  सुरक्षा

 हेतु  नौसेना  को  हल्के  तथा  अधुनातन  जहाजों  से  लेस  करने  के  लिये  अपनी  नौसंनिक  नीति  पर  पुर्नाविचार

 किया है

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  युद्ध  के  दौरान  नौसेना  का  यह  उत्तरदायित्व  है  fa  वह देश

 के  aaa  हितों  की  रक्षा  करे  जिन  में  विशिष्ट  आधिक  क्षेत्र  भी  सम्मिलित हैं  ।  शान्तिकाल  में  विशिष्ट

 61.)
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 आधिक  क्षेत्र  में  हमारे  आधिक  हितों  की  रक्षा  करना  तटीय  रक्षा  संगठन  का  उत्तरदायित्व  है  aif

 ag  पुलिस  का  काय  है  ।  नियमित  तटीय  रक्षा  संगठन  की  स्थापना  होने  कुछ  पोत्त  और

 गश्ती  जहाजों  के  साथ  एक  अन्तरिम  तटीय  रक्षा  संगठन  पहल  ही  स्थापित  कर  दिया  गया  है  ।  तटीय

 रक्षा  संगठन  को  अपना  काय  करने  के  लिए  उपयुक्त  जहाजों  से  सज्जित  करने  के  प्रस्ताव  तैयार  किये

 जा  रहे है  ।

 हमारे  समूद्री  हितों  के  खतरों  का  सामना  करने  के  लिए  हमारी  नौसेना  को  लगतार  मजबूत  किया

 जा  रहा है  ।  नौसेना  को  सुदृढ  करने  और  तटीय  रक्षा  संगठन के  विकास  का  ay  एक  समन्वित  ढंग

 से  किया  जा  रहा  है  ।

 भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  द्वारा  फाइलों  का  जलाया  जाना

 3855.  श्री  चौधरी  बलबीर  fag:  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिनांक  22  1977  के  में  प्रकाशित  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  से

 संबंधित  श्री  आर०  क े०  करंजिया  के  साथ  हुई  भट में  उन्होंने  एक  प्रश्न के  उत्तर  में  यह  स्वीकार  किया

 है  बताया  गया  है  कि  उनके  बहुतसी  फाइलें  जलाई  गई  कि  जिस  रात  चुनावों

 में  हार  कै  परिणाम  घोषित  किये  गये  उस  रात  बहुत  सी  फाइलें  जलाई  गई  थी  ;

 क्या  नष्ट  की  गई  फाइलों  के  स्वरूप  के  बारे  में  कोई  जांच  गहराई  से  की  गई  है  और  जानकारी

 एकत्र  की  गई  है  ;  और

 क्या  इस  मामन  में  किसी  संबंद्ध  अधिकारी  का  पता  लगाण  गया  है  और  अग्रतर

 वाही  के  लिये  इस  मामले  के  साथ  उनका  नाम  जोड़ा  गया है  ?

 गह  मंत्रालय में  राज्यमंत्री  धनिक  लाल  :  और  :  भूतपूर्व  प्रधान

 के  कहने  पर  फाइलों  का  जलाये  जाने  से  संबंधित  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 Programmes  presented  by  Song  and  Drama  Division  for  Congress  candidates

 during  last  Lok  Sabha  Election

 3856.  Shri  Raghayji:  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Song  and  Drama  Division  of  the  Ministry  presented  many
 programmes  in  support  of  the  Congress  candidates  during  the  last  Lok  Sabha
 elections  and  if  so,  the  number  of  programmes  presented  for  each  candidate  and
 their  details:

 (b)  the  expenditure  incurred  by  the  Ministry  on  presenting  programmes  for
 éach  candidate  and  whether  this  amount  was  paid  by  the  respective  candidate:

 c)  if  this  amount  was  not  paid,  the  action  taken  by  the  Government  so

 far  to  realise  this  amount;  an

 (d)  whether  the  Ministry  will  request  the  Election  Commission  of  India

 to  add  this  amount  in  the  expenditure  incurred  the  respective  candidate  for

 eleetion  purposes  and  to  declare  the  candidate  द  disqualified  for  the  next  6

 gears if  the  total  expenditure  exceeds  the  prescribed  coiling?
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 २3  1899  (zw)  लिखित  उत्तर

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  L.  K.  Advani)  :
 {a)  No  programmes  were  presented  by  Song  and  Drama  Division  in  support
 of  the  Congress  candidates  as  such  during  the  last  Lok  Sabha  Elections.  How-
 ever,  programmes  eulogising  the  emergency  and  its  achievements  were  present-
 ed  by  the  Division  in  the  period  immediately  preceding  the  last  Lok  Sabha  Elec-
 tions,  and  that  too  in  a  seemingly  select  list  of  constituencies.

 (9),  (c)  &  (d):  Does  not  arise.

 Complaints  against  Shiv  Sena

 3857.  Shri  Keshayrao  Dhondge:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  Central  Government  have  received  any  complaint  against

 Sena’
 organisation  of  Maharashtra;

 (b)  the  views  of  Central  Government  about  this  organisation;  and

 {c)  whether  any  clarific  ation  has  been  sent  by  the  organisation  to  Gov-
 emment  on  their  behalf?

 The  Minister  of  Sate  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Dhanik  Lal

 Mandal):  (a)  Some  complaints  received  by  the  Central  Government  were

 passed  on  the  State  Government  for  appropriate  action.

 (b)  It  is  only  when  activities  of  an  organisation  amount  to  commission  of

 offences  under  the  law  that  necessary  measures,  preventive  or  otherwise,  are

 taken  to  deal  with  them.

 (c)  No,  Sir.

 सेन्ट्रल  साइन्टिफिक  इन्स्टमेन्ट्स  आर्गनाइजेशन  से  संबंध  arta-feaa  प्रशिक्षण  aw  सें

 प्रवेश  मं  कदाचार

 '3858-  थ्री  राम :
 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  सेन्ट्रल  साइन्टिफिक  Rrtaqecd a  आर्गेनाइजेशन  से  सम्बद्ध  चंडीगढ़  स्थित

 भारत-स्विस  प्रशिक्षण  केन्द्र  में  प्रवेश  के  मामले  में  ग्रोग्य  तथा  प्रतिभावान  व्यक्तियों  की  उपेक्षा  करते

 हुए  बड़े  पैमाने  पर  किये  जा  रहे  पक्षपात  और  भाई-भ्रतीजवाद  शिकायतें  मिली हैं
 ;  और

 यदि  तो  प्रवेश  के  संबंध  में  किये  जा  रहे  कदाचार
 को

 रोकने  और  प्रवेश
 प्रक्रिया

 को  और  अधिक  उचित  और  निष्पक्ष  बनाने  के  लिये  उसमें  सुधार  करने  की
 क्या  कार्यवाही  की

 जा  रही

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी
 :  तथाकथित  सी०  एस०  आई०

 ao  कमंचारी

 तदर्थ  कार्य  समिति  ने  प्रधानमन्त्री  एवं  अध्यक्ष सी०  एस०  आई०  आर० को  दिनांक  6  मई  1977  को

 प्रस्तुत  faa  गये  अपने  ज्ञापन  में  साथ  ही  साथ  यह  भी  आरोप  लगाया  था  कि  भारत-स्विस  प्रशिक्षण

 केन्द्र  में  प्रशिक्षार्थियों  का  चयन  योग्यताओं  की  उपेक्षा  ढंग  से
 बित्ता  के

 भर्ती  करने

 में  क्रिया  जाता  है  ।  निर्दिष्ट  किये  aa  विशिष्ट  सामले की
 जांच  की  गई

 थी
 ।  जांच

 सें
 भारोप  गलत

 पाये गये  थ

 प्रश्न  ही  नहीं  उदता  ॥
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 Written  An  SWeIsS Tare
 Agrahayana  23,  189 99

 (9868)

 Export  of  Plastic  Toys

 3859,  Dr.  Mahadeepak  Singh  Shakya:  Will  the  Minister  of  Industry  be.

 pleased  to  state  :

 (a)  whether  plastic  toys  are  exported  from  Delhi  to  foreign  countries;

 (b)  the  facilities  being  provided  by  Government  to  these  industrialists  with

 a  view  to  promote  this  small  industry  further;  and

 (c)  whether  any  memorandum  in  this  regard  has  been  presented  to  him

 (the  Minister)  and  if  so,  the  steps  taken  in  this  regard?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  (Shrimati  Abha  Maiti)  :

 (a)  Plastic  toys  are  exported  from  Delhi  to  foreign  countries

 (b)  No  special  facilities  are  being  provided  to  the  toy  manufacturer  ex-

 porters

 cy  No  memorandum  has  been  received  in  this  regard  from  the  industry.

 कलकत्ता  a  परिवहन  की  समस्या

 3860.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 fa

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  कलकत्ता  में  परिवहन  की  भारी  समस्या  है

 यदि  तो  कया  सरकार  का  इस  संबंध  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  की  सहायता  करने  का

 कोई  प्रस्ताव है  ;  और

 यदि  तो  उसका  स्वरुप  क्या  है
 तथा

 इस
 दिशा  में  क्या

 कदम  उठाए गए  है
 ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  चांद  )  हां  ।

 और
 :

 इस  समय  ऐसी  कोई  योजना  गी  है  जि  अन्तगंत  कलकत्ता में  परिवहन

 सुविधाओं  को  बढ़ाने  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  सहायता  दी  जा  सकती

 मंत्री  महोदय  क  जम्म  तथा  काश्मीर क  दौरे  से  अमरनाथ क  dig  यात्रियों  को

 हई  असुविधा

 3861.  श्री  मोहम्मद  शफी  कुरेशी  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  उनके  मंत्रालय  के  एक  राज्य  मंत्री  ने  हाल  ही  में  जम्मू  तथा  काश्मीर  की  अगली  चौकियों

 का  दौरा  किया  था  ;  और

 क्या  जिस  हेलीकोप्टर में  मंत्री  महोदय  जा  रहे  वह  अमरनाथ  गुफा  के  निकट के  क्षेत्र

 में  उतरा  था  जिससे  उस  तीथ  स्थान  की  यात्रा
 कर्‌ने

 वाले  बहुत  से  यात्रियों  को  असुविधा  हुई  थी
 ?

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (att  धनिक  लाल  :
 जी  नहीं  श्रीमन्‌  श्री  एस०  डी ०

 पाटिल ने  1977  में  जम्मू और  कश्मीर को  अपनी  यात्रा  में  किसी  अग्रिम चौंकी  का  दौरा

 नहीं  किया  था  ॥

 अपने  दौरे  में  उन्हों  ने  किसी  हेलीकोप्टर  का  प्रयोग  नहीं  किया  था  ।
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 14  1977  लिखित  उत्तऋ

 SS  SSS

 ezine  इन्स्ट्म  र्ट्स  आर्गनाइजशन  क  frauen  bal at

 qq  पर  खच
 ची

 को  an

 श्री क  ०  साहा  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 ॥

 ले  आने

 fu

 क्या  सेन्ट्रल  ताइन्टिफिक  इंन्स्ट्मे्ट्स  आगनाइजशन  के  निदेशक  के  अपने

 ह

 को  काए  देने  पर  अनाधिकृत  रूप  से  लगभग  एक  लाख  रुपय  खच  किः  गया

 द

 यदि  सरकारी  निदशों  का  उल्लंघन  करके  इतना  भारी  अनाधिकृत  खच

 श

 के
 लिए  उत्तरदायों  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कांयं  वाही  करने  का  विचार  है  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  केन्द्रीय  वेज्ञानिक  उपकरण  संगट और  (@) :

 ह  गढ़  के  fade  का  बंगला  अनाधिक्त  रूप  से  एक  वेज्ञानिक  के  कब्जे  में  लगभग  पांच  वर्षों से
 जो  सेवा  निवृत्ति  के  पेष्दात  भी  उस  पर  काबिज  रहा  ।  अदालती  का्यंवाही  के

 ह  बंगला  1977  भ॑  खाली  करवाया  गया  ।  इतने  दिनों  तक  अनाधिकृत  कबजे  और  उचि

 मरम्मत  की  कमी  के  कारण  बंगले  में  पर्याप्त  मरम्मत  र्व  लकड़ी के  सामान  को  बदलने  की  बहुत  अधिक

 अवश्यकता  थी  ।  लकड़ों  का  इमारती  सामान  दीमक  लग  जाने  के  कारण  खराब  हो  गया  था  ।  बहुत

 सी  सम्बन्धी  व्यवस्थाएं  भी  खराब  हो  गईथी  या  काम  ही  नहीं  कर  रही

 थी  ।  कपिटल  प्राधिकरण  चण्डीगढ़  और  विभागोय  माध्यम  से  निर्देशक  ने  इन  मरम्मत ।

 रिवतनों  को  पूरा  करवाया  था  ।  आवश्यक  के  साथ  साथ  निदेशक  ने  बंगले  में

 कुछ  नई  चीजें  भी  बनवाई  और  कुछ  को  परिवतित  करवाया  गया  जसे  :  एक  नवीन  रसोई  घर  की  व्यवस्था

 को  ऊंचा  बठक  कमर  को  बनावटी  नई  बरसाती  का  निर्माण  आदि  ।  कपिटल

 प्रोजेक्ट  अधिकरण  चण्डोगढ़  ने  इनमें  से  कुछ  निर्माण  कार्यों  की  सिफारिश  1973  में  की  थी  ।
 य

 सिफारिश  उनके  द्वारा  दो  और  तीन  के  अन्तगत  निर्मित  बंगलों  के  सामान्य  सुधार  काय  क्रमों  के

 नए  थो  ।  इसके  अतिरिक्त  कुछ  नय  निर्माण  काय  निदेशक  ने  अपनी  इच्छानुसार  करवाया  था  |

 सी०  एस०  आई०  आर०  के  अन्त  लेखा  परीक्षा  दल  ने  सी ०  एस ०  आई०  सी ०  चण्डीगढ़  के  लखों

 ग  परोक्षा करते  समय  यह  पाया कि  66,664.  70  रुपय  को  धनराशि इस  काय  पर  खच  की  गई  थी

 घनराशि  सम्बन्धी  य  आंकड़  अस्थाई  लखों  का  हिसाब  मिलाने  सम्बन्धी  काय  पण  होने  उपर

 कड़ों  की  जांच  क  रना  अभी  बाकी  है  ।  नियमों  के  निदेशक  से  उनके  द्वारा  अर्ति

 जा
 निर्माण  के  लिए  किराया  बढ़ाकर  वसूल  करने  के  लिए  एक  निणंय  लिया  गया  है  ।  निद

 श

 से  एक  स्पष्टीकरण  बिना  अपना  अनाधिकृत  निर्माण  बिना  किसी  उच्च  अधिकारी की  स्वीकृति के  बन
 ॥)

 लिए  भी  मांगा  जा  रहा  है  ।
 ्

 ल  a  wert  गिराए  जान  क  तथ्यों  फा
 पता  बालों

 समिति का  ofaaca

 ह  R63.  थी  कवर  लाल  गप्त  क

 श्री  पी०  Go  कोड़ियन

 श्री  बशीर  अहमद  थ

 कया गुह
 aa ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 ~  ी
 में  मकान  गिराये  जाने  के  तथ्यों  का  पता  लगाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  गठित

 समिति

 के  निष्कष  क्या  है
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 पर  सरकार  नें  क्या  कायंवीही  कीं  है

 दिल्‍ली  में  बड़े  gars  पर  गिराये  गए  मकानों  के  लिये  किन  किने  अधिका  रियों
 को

 ठहराया  गया  है  और

 प्रत्येक  अधिकारी के  विरूद्ध  क्या  कायवाही  की  गई  है
 ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  (#),  (@),  और  :

 रिपोट  की  एक  प्रति  शाह  जांचे  आंयोग  को  उनके  विचार  के  लिए  भेज  दी  गेई  हैं

 इसलिए  सरकार  द्वारा  की  जांने  वाली  कार्यवाही  का  स्वरूप  अन्तिम  रूप  से  ATA  की  frit

 पर  fate  होंगा  ।

 आंगरों  मे  रक्षा  कांसिकों  के  संसक्ष  कांग्रेस  को  मत  दन  के  लिए  seta

 3864.  डा०  सुम्रह  मण्यम  स्वामी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करंग  कि

 (®)  क्या  उनके  मंत्रालय  की  आगरा  में  किसी  एयर  माशल  द्वारा  सेना  का  मिंकीं  के  GAat

 दिय
 गए  कथित  व्याख्यान  की  जानकारी है  जिसमें  उन्हीं  ने  सभी  कार्मिकों  से  कांग्रेस  को  मत॑  देने  की

 की  थी  और

 (a)  यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  किये  जाने  की  विचार  है
 ?

 रक्षा  मंत्री  :  आगरा  में  सशस्त्र  सेना  कार्मिकों के  समक्ष  किसी
 एयर

 माशल ने  एसा  कोई  भाषण  नही  दिया था  जिसमें  उनसे  कांग्रेस  को  वोट  देने की  मांग की  गई  हो

 (@)  प्रशन  नहीं  उठता  |

 शाह  क  सम्मुख  sala  सचिवालय  की  seat  का  पेश
 किया  जाना

 3865.  श्री  समर  TZ
 :

 क्या  18.0  मंत्री  यंह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्यो  Hala  सचिवालय  की  विशेषकर  qaqa  प्रधान  गुह  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  कें

 विभागों  की  संभी  threat,  जिनकी  ws  आंयोंग को  जरुरत  थी  अथवा  उन्हींनें  मांगी  थी  उक्त  ait

 सेमने  पेश  नहीं
 की  जा  सकी  कंयींकि dea  सी  ऐसो  फाईलें  या  ती  लं।पता  थो  अथवा  नष्ट  करें  दी  गई  थी

 यदि  तो  विभिन्  मंत्रालयों से  संबंधित  एसी  कितनी  सरका रो  फाईले  गायब  पाई  war

 तथा  उनकी  मंत्रालय-वार  संख्या  कितनों  है

 कया  सरकार  उनके  गायब  होने  के  की  रणी  तथा  उन  फाईलों  के  गायब  हीमे  कें  तरोंकों  और

 कारणों  का  पता  लगा  सकी  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  ;

 क्या  सचिवालय  को  फाईलों  के  गायब  होने  के  कॉ  रेंगों  तथा  परिस्थितियों  के  बारे

 कोई  जांच  की  गई

 यदि  तो  उक्त  जांच  से  निकले  निष्कर्षो  संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  ;  और

 यदि  तो  उपरोक्त  प्रयोजन के  लिये  जांच न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?



 23  taht,  i899  (a)  लिखित  sae

 गृह  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  धनिक  लालें  Hoes)
 +

 और

 तक  3  शाहू  आयोग  के  अनुसार  ऐसा  कोई  सामलों  नहीं हुआ  है  जिसमें  केन्द्रीय  सरकी र  के  भैंतरालिये/विंभागों

 उन  तोन  पत्नों  को  छोड़कर  जो  प्रधान  मंत्रो  के  कार्यालय  में  उप॑लॉबंधे  न  हीं  आ  यांग दं  वा  रॉ  माँगी

 गई  किन्हीं  फाइलों की  प्रस्तुत  करने  में  असमर्थता  दिखाई  है  ।

 और
 :  ये  पत्र  प्रधान  मंत्री  के  कार्यालय  के  सरका री  रिकाडों  में  प्रविष्ट  नहीं  किये  गये  हो

 यहू  अनुमान  लगाया
 जाता  है  कि

 ये  पत्न  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री
 को  प्राप्त

 हुए  थे  परन्तु  कार्यालय
 में  नहीं भेजे

 tig  |  शह  आयोग  दू  वारा  इने  पत्री  की  प्रतियां अन्य  के  ftaist डॉ  सें  rea की  गई  थीं  ।  कोई

 जांच  करना  आवश्यक  नहीं  समझा  गया  है  ।

 अहमदाबाद में  रुग्ण  कपड़ा  मिलों  का  अधिकार a  लिय  जाना

 3866.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि
 अहमदाबाद

 में  अनेक  कपड़ा  मिलें  था  तो  रुग्ण है  या  बन्द  पंड़ी हैं
 या  अगलेਂ  6  महीनों  में  ऐसो  हो  हालत  में  होने  की  हैँ  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  पुरा  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 सरकार  या  तो  उक्त  मिलों  को  अधिकार  में  लेने  या  उन्हें  आवश्यक  प्रौद्योगिकी  प्रदान

 करने  या  उन्हें  उनके  कायक रण  को  सामान्य  स्वस्थुंय  हालत  में  लाने  के  लिये  कौयंवाही  र॑  रही

 है
 ?

 उद्योग  मंत्रा लय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रोमती  आभा  :
 से

 (7)  पिछले  दो
 वर्षों

 से

 अधिक  समय  से  सुती  वस्त्र  मिल  उद्योग  कपास  के  मृत्यों  में  हुई  असा  मान्य  वृद्धि  तथा  हानि  में  चल  रहे  अने
 क

 एककों  की  वजह  से  वित्तीय  कठिनाईयों  का  सामना  कर  रहा  है  ।  अहमदाबाद  में  ती  न  सुती  कपड़ा  मिलें

 बन्द  पड़ी  है  ।  इन  मिलों  के  विवरण  निम्न  प्रकार  है

 मिल कॉ  नाम  बन्द  होने  नामावली  में  दज

 स०  fata  कमंचारी

 1  दिफाइन  निर्टिग  wo  लिमिटेड  10-7-70  191

 i  4-1  2-76  1,345 2  fe  मेंनिकंचाऊं एंग्ड  अहमदाबि  द  मेन्स  ०  ao  fifo

 3  अहमदाबाद  लक्ष्मी  काटन  faca  लिमिटेड  12-8-77  1,500

 2.  दि  फाइन  निर्टिंग  कम्पनी  लिमिटेड  एक  राष्ट्रीयकृत  fact  है  फिर  उच्चतम  न्यायालय  में

 मामता  faa
 राधोन  होने  कें  का  रण  इस  fre  की  नहीं  ara  जा  संका  है  ।  अन्य  दो  fare wy

 वित्तीय

 कँडिता
 इयों  की  वजह  से  बन्द  पड़ी  dg

 |
 इन  के  साहुंका र  वित्ती  य  सहा  थता  देने  के

 लिए  राज्य  सरकार

 से  गारण्टी  मांग  कर  रहे  राज्य  सरकार  इस  मांमले  पर  faatz  कर  रही  है  ।



 Written  Answers  Agrahayana  23,  1899  (Saka)

 Indigenfius  Boats

 +3867.  Shri  Hargovind  Verma:  Will  the  Minister  of  Shipping  ‘and

 ‘Transport  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  considering  a  scheme  for  the  mechanization
 of  indigenous  boats;  and

 (b)  if  so,  the  time  by  which  it  would  be
 implemented?

 :

 The  Minister  of  Shipping  and  Transport  (Shri  Chand  Ram)  :  (a)  There  is

 already  a  scheme  in  existence  for  this  purpose.

 (b)  Question  does  not  arise.

 कच्च  पटसन  का  आयात

 3869.  श्रीमती  ada  कृष्णन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बतांने  की  कृपा  करेगे  कि

 क्या  पटवन  सिज  उद्योग  ने  विदेशों  से  कच्चे  पटसन  का  आ  4td  करने  के  लिये  सरकार  से

 अनुमति  मांगो है  ;  और

 यदि  तो  देश  में  इस  समय  कच्चे  पटसन  की  कितनी  कमो  है  और  इसके  आयात  हंतु  पटसन

 उद्योग  के  अवरोध  पर  सरकार  ने  क्या  fata  किया  है
 ?

 उदयोग  मंत्रा लय  में  राज्य  मंत्री  आभा  माईति  )  और  (@)
 )

 वष  1976-77 में

 जूट  उद्योग  दूवारा  कच्ची  जूट  की  वास्तविक  कुल  खपत  os  लाख  गांठें  थीं  ;  जबकि  फसल  का  अनुमान

 71  लाख  गांठे  लगाया  गया  था  |  इस्तेमाल  करने  वाली  मिलों  दवा रा  भज  गय  इन्डट  के  आधार  पर

 तीय  जट  निगम  को  क स्त्रो ता  से  कच्ची  जट  का  आयात  करने  के  लिये  प्राधिकृत  किया  गया  है  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  दी  गई  सहायता  और  saat  हुई  हानि

 3870.  डा०  नत  कुमार  पंडित  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 चाल  वित्तीय  व्  के  दौरान  अक्तुब  1977  तक  आबंटित  राशि  में  से  राष्ट्रय

 कपड़ा  निगम  को  दिया  wat  है  ;

 क्या  aa  निगम  आयातित हुई  काटन  भारतीय  रूई
 निगम

 और  टेक्सटाइल

 कार्पोरेशन  आफ  इंडिया  को  घाटे  पर  रहा  है  ;

 यदि
 तो  गत

 दो  वर्षों  में  और  चालू  ag  में  1977  इसके  परिणामस्वरूप

 कितना  घाटा  हुआ  है  ;  और

 क्या  सरकार  अपनी  कपड़ा  नीति  और  राष्टीय  कपड़ा  भारतोय  रूई  निगम  और  टी  ०सी  ०

 ao  तथा  इंडिया  इनवेस्टमेंट  सेन्टर  के  कायंकरण  का  पुनरीक्षण  करने  पर  विचार  कर  रही
 है  ?

 उद्योग

 म  राज्य  मंत्री  आभा  :  व्ष  1977-78  के  किए

 गए 1  8.  18
 करोड़  रुपए  के  बजट  गाव्रघानों  की  तुलना में  Taqaz,  1977  के  अंत  तक  राष्ट्रीय  वस्त्र

 निगम
 को

 ऋण  के  रुप  में  10.31  करोड़  रुपये  की  राशि  दो  जा  चुकी  है  ।
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 लिखित  उत्तर 14  1977
 ee  pr  एएए

 राष्ट्रीय  aa  निगम  आयाक्तित  कपास  नहीं  बेचता  |

 प्रश्न  हों  नहीं  उठता  ।

 वश्न  नीति  की  ost  पंचवर्षीय  यो  जता  के  विशेष  संदर्भ  में  समो  क्षा  को  जा  रही  इंस  समीक्षा

 के  cen
 स्वरुप  विश्यनान  कब्  नीति  को  कुछ  विशिष्ट  बातों  में  ययावश्यक  संशोधन  किया  जायेगा  |

 राष्ट्रीय  वसर  निगम  तथा  इण्डिया  इन्वेस्टमेंट  सेन्टर  के  कार्यकरण  की  पुनरीक्षा  करने
 से

 संबंधित  कोई  भी

 प्रस्ताव  र  के  तहीं  है  ।  फिर  भो  सी  ०सी  alse  के  कार्य  क्षेत्र  को  बढ़ाने  संबंधी  प्रश्त
 पर

 विचार  चन
 रहा  टी ०  सी ०  आई०  नामक  सरकारी  aa

 का
 कोई  भी  निगम  इस मंत्रालय के  नियंत्रण

 में  नही ंहै  |

 wfaa  भारतीय  हथकरघा  और  कपड़ा  विपणन  सहकारी  समिति  और  हस्तशिल्प

 एवं  हथकरधा  निर्वात  निगमों  द्वारा  उत्पादित  हथकरघा  कपड़े  की  खरीद

 3871.  श्री  परमा  नत्द  गोविस्द  जोवाला

 श्री  छवि  राम  अगल ६

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 गत  पांच  वर्षों  में  अखिल  भा  रती  य
 हथकरघा

 कपड़ा  विपणन  सहकारी  समिति  और  हस्तशिल्प

 एवं  हयकरवा  निर्यात  निगत  द्वारा  उत्पादित  हथकरघे  के  कपड़े  की  राज्यवार  खरीद  कितनी  है

 क्या  यह  सच  है  कि  उन  राज्यों के  प्रतिनिधियों  ने  जहां  हथक रघे  के  कपड़े  की  खरीद

 नहीं की  गई  केन्द्रीय  सरकार  और  उप  रोक्त  संगठनों  को  इन  राज्यों  में  खरीद  बढ़ाने  का  अनुरोध  किया
 =  .

 Pl

 उपरोक्त  संगठन  इन  उपेक्षित  राज्यों  में  पर्याप्त  माता  में  खरोद  बढ़ाने  कें  लिए  क्या  काय  वा  ही

 कर  रही  है  और

 कया  इत  संगठनों  ने  इस  संबंध  में  उप  रोक्त  राज्य  सरकारों  अथवा  हथकरघा  के  निदेशकों  से

 बातचीत  करने  के  लिए  कार्यवाही  की  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  मे  राज्य  मंत्रो  ( attaat  आभा  :  आल  इंडिया  हंडलूम  फंब्रिक्स

 wefem  को-आपरेटिव  सोत।इटी  लिमिटेड  और  दि  हंडी  क्राफ्ट  एण्ड  एक्सपो  को-आपरेशन

 लिमिटेड  द्वारा  पिछले  पांच  वर्षों  में  हथकरघा  से  बने  कपड़ेकी  की  गई  खरीद  के  बारे  में  राज्यवार

 जानकारी  देने
 वाले

 दो  विवरण  संलग्न  हूँ  ।

 पप्रंयालय  '  में  रखा  देखिय  संख्या  एल०  टी ०  1358/77]

 (a)  इसप्रकारका कोई  भी  अभ्यावेदन प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  फिर भी  महा  गोआ  ,
 पांडिचे

 री  ,  तमिल  नाडु  और  आंध्र  प्रदेश  के  हथक  रघा  प्रभा री  मंत्रियों  के  17  और  18  नवम्बर

 1977  को  हद
 राबाद

 में  हुए  सम्मेलन  का  एक  संकल्प  तथा  इसकी  सिफारिशों  इन  विशेषकर

 कारिता  क्षत्र  से
 हयक  रघा

 से  बनी  हुई  वस्तुओं  को  खरोद  को  बढ़ाने  को  आवश्यकता  के  बारे  में  है  |

 दि  आल  इण्डिया  हैण्डलूम  फैब्रिक्स  मार्केटिंग  को-आपरेटिव  सोसाइटो  तथा  दि  हँँडिक्रापट

 एण्ड  हूण्डलूम  त क क्पपो  का  रपोरेशन  जैसे
 संगठन  उन  राज्यों

 से  जहां से  इस  समय  कम  वसुली  है  |
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 14.  1997
 मरवा  है.ाइन/215 न सपपलपमधमन

 अधिक  खरीद  करने  के  cogs  र. ह  दि  मि sat  हैण्डलूम  फैब्रिक्स

 क
 को  artes  सोसा  इटो

 के  पास
 कमजोर  राज्यों  में  हथक  रघे  से  बने  कपड़े की  वेशिर्न  किस्मों  के  विकास  के  लिए  घरेलु  तथा  निर्यात

 बाजार  दोनों  के  लिए  अगुआकारी  योजनाएं  भी  हैं  ।

 हां

 चन्दा  देने  के  बार  में  काटन  कारपोरेशन  एम्पलाइज  यूनियन  के  अखिल  भारतीय  सम्मेलन

 अभ्यावदन

 3872.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  काटत  कारपोरेशन  एम्पलाइज  यूनियन  के  अखिल  भारती  य  सम्मेलन  ने  सरका र
 को  एक

 अभ्यावेदन  प्रस्तुत  किया  है  जैसे  कि  19  1977  के  फाइनेंशियल  एक्सप्रस  (  बम्बई  संस्करण )
 में  प्रकाशित  हुआ  है  ;

 afte et,  तो  क्या  सरकार ने  काटन  का  रपोरेशन  द्वारा  कथित  चन्दा  देने  के  बारे  में  कोई  जांच की

 है  और  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैँ  ;

 क्या  काटन  कारपोरेशन  ने  किसी  सिल  पर  कोई  विशष  पक्षपात  किया  है  जैसा  कि  प्रतिवेदन

 में  बताया  गया  हैं  ;  और

 क्या  सरकार  ने  काटन  कारपोरेशन  द्वारा  कंतिपय  स्रोतों  से  कपास  खरी  दने  के  मामले  में

 अकुशलता  के  का
 रण  जैसा  कि  आ  रोप  लगाया  गया  हुई  कथित  हानि  को  कोई  जांच की  है  ;  और  यदि

 तो  इसके  कया  निष्कर्ष  निकले  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्री  आभा
 हां

 से  (7)  इस  मामले  पर  सरकार  दवारा  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 सतलुज  नदी  पर  नाथपा  झाकड़ी  परियोजना

 3873.  श्री  अन्नासाहिब  पी०  fared : :

 शी  e IAAT  वशिष्ठ

 कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  करेंगे कि  :

 क्या  हरियाणा  और  हिमाचल  प्रदेश  की  राज्य  सरकारें  सतलुज  नदी  पर  नाथपा  झाकड़ी

 जल-विध्युत  परियोजना  में  सहयोग  करने  के  लिए  सहमत  हो  गंयी  है  ;

 इस  परियोजना  को  पूरा  करने  में  अनुमानतः  कितना  वित्तीय  परिव्यय  होगा  ;  और

 इस  परियोजना  के  कब्र  तक  पूरा  होते  की
 संभावना  है  और  इस  परियोजना  के  पूर्ण  होने  पर

 संबंधित  राज्यों  को  कितना  विद्युत  उपलब्ध  हींग
 ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  :  यद्यपि  नाथपा-झाकड़ी  जल  विद्युत  परियोजना  के

 बारे
 में  हिमाचल  प्रदेश  औ  र  हरियाणा  की  पिछली  सरका  cay  के  बीच  जनवरी-फरंवरी  ,  1977  में  बात-चीत

 हुई  थी  परन्तु  अभी  तक  कोई  औपचारिक  समझोता  नहीं  हुआ  है  ।

 fearaz,  197  5  में  तैयी  र  किए  गएं  कें  अनुसां FU  परियोजना  की  लागत  271.0  90

 करोड़  arg हीने  का  अनुमाने है  ।
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 £3  4895  (#8)
 लिखित

 sae

 निष्पादन  are  शुरू  होने  के  are  परियोजंता  लेंगेभगਂ  8  ait  में  पूरी  होने  की  आशा  है  ।

 gee  क्षमता  1020  मेगांवीट aim  ।  वित्त  Tso  व्यवस्था  के  कॉर्यात्वयन  के  लिए

 एजेन्सी  संबंधी  मामलों  तथा  ऐसे  ही  अन्य  पहलूओं  पर  निर्णय  होने  के  पश्चात्ही  विद्युत  लाभों  के

 बटवारे  का  उठेगा  |

 Keadtiya  Sachivalaya  Hindi  Parishad

 3874.  Shri  Arjun  Singh  Bhadoria:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Kendriya  Sachivalaya  Hindi  Parishad  which

 propagates  the  official  language  policy  in  Government  offices  is  not  working

 smoothly  as  a  result  of  the  interference  by  the  officers;

 (b)  it  is  also  a  fact  that  the  officers  of  Andaman  and  Nicobar

 Islands  are  obstructing  the  smooth  functioning  of  this  Parishad  there;  and

 (c)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Dhanik  Lal

 Mandal)  :  (a)  The  Kendriya  Sachivalaya  Hindi  Parishad  is  a  voluntary  Organi-
 sation  of  the  Central  Government  employees,  to  which  some  annual  grants
 are  sanctioned  by  the  Ministry  of  Education.  The  work  of  the  Parishad  is

 carried  on  by  its  own  workers  according  to  its  Constitution.  No  Ministry  of
 the  Government  of  India  has  any  control  on  it.

 (b)  &  (2)  :  The  Government  have  recently  received  such  a  complaint  which
 is  being  inquired  into.

 औद्यौगिक  विस्फोटकों  की  उत्पादन

 3875.  थी  सौगत  राध  :  क्या  उद्योग  मंत्री  ze  sata की  Hor  करेंगे  किं  :

 देश  में  औद्योगिक  विस्फोटक  कौन  कौन  सी  कम्पनियां  बना  रही  हैं  ;

 क्या  विदेशी  कस्वतियों  का  औद्योगिक  विस्फोटकों  के  उत्पादन  पर  एकाधिका र  नियन्त्रण  है  ;

 और

 सरकार  द्वारा  इस  नियंत्रण  को  समाप्त  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाहो  को  जा  रहो  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ( staat  आभा  :  इस  समय  देश  में  दो

 निया
 अर्थात्‌  इण्डियन  एक्सप्लोसिव्ह  लि०  और  मैससं  आई  ०डी  ०एल०  केमिकल्स  औद्योगिक

 विस्फोटकों  का  उत्पादन  कर  रही  है  ।

 मे०  इण्डियन  एक्सप्लोसिव्ह  में  51.  विदेशी  इक्विटी  है
 और  उनकी  अधिष्ठापित

 वार्षिक  क्षमता  36,000  मी०टन  है  ।  उनका  वष॑  1974,  1975  और  1976
 का

 वास्तविक  उत्पादन

 32,442,  35,336  और  37,074  मी०  टन  रहां  ।  मे ०  और डी  एल  केमिकल्स  लि०  में

 40%  विदेशी  Sfacé}  है  और  उनकी  अधिष्ठापित  क्षमता  22,500  मी
 ०  टन है

 ।  उनका  1974,

 1975  और  1976  में  वास्तविक  उत्पा  दन  5,864,  9,993  ate  10,544  मी०  टन
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 (71)  औद्योगिक  विस्फोटकों  की  बढ़ती  मांग.को  पुरा.क रने  और  भा रती य  कंपनियों  को  अधिकाधिक

 हिस्सा  देने  के  विचार  से  विभिन्‍न  प्रकार  के  विस्फोटकों  की  67,500  मी  ०  टन  की.कुल  अतिरिक्त  क्षमता

 स्थापित  करने  की  6  को  स्वी  कृति  दे  दी  गई  है  ।  ये  योजनाएं  इस  समय  क्रियान्वयन  को

 विभिनन  अवस्थाओं  में  है  ।

 Electrification  of  Harijan  Colonies

 *3876.  Shri  Ram  Lal  Rahi:  Wil]  the  Minister  of  Energy  be  pleased  to  refer

 ‘to  the  reply  given  to  Starred  Question  No.  49  on  the  16th
 November,

 1977

 re.  electrfication  of  Harijan  Colonies  and  state:

 (a)  whether  the  targets  were  achieved  with  the  provision  of  Rs.  4.5  crores
 included  in  the  Fourth  Five  Year  Plan  for  electrification  of  Scheduled  Castes

 and  Scheduled  Tribe

 b)  if  not,  the  reasons  for  discontinuance  of  this  scherne  in  the  Fifth  Plan;

 (c)  whether  the  funds  earmarked  for  the  electrification  of  ‘basti’  of  a

 ‘village  were  too  meagre  and  as  a  result,  the  entire  harijan  community  of

 several  big  villages  was  deprived  of  this  scheme;  and

 (d)  if  so,  whether  Government  propose  to  increase  the  per-village  allo-

 cation  under  this  scheme?

 The  Minister  of  Energy  (Shri  Ramachandran):  (a)  10,406  Harijan
 ‘Bastis  in  13  States  were  electrified  with  the  Rs.  4.5  crores  made  available

 to  the  Rural  Electrification  Corporation,  in  the  Fourth  Five  Year  Plan  under

 the  Special  Scheme.  No  targets  were  fixed  under  the  Special  Scheme.

 (b)  The  Special  Scheme  for  loan  assistance  through  the  R.E.C.  for
 extension  of  electricity  to  Harijan  Bastis  adjoining  the  already  electrified

 villages  was  not  continued  in  the  Fifth  Five  Year  Plan  period.  However,
 State  Electricity  Boards  were  advised  that  in  the  villages  already  electrified,

 power  supply  should  be  extended  to  Harijan  Bastis  from  the  funds  available
 within  the  States’  Annual  Plan  provisions.

 (c)  &  (d):  There  is  no  fixed  per  village  allocation’  of  funds  for  this

 purpose.  The  R.E.C’s  allocation  of  funds  for  electrification  of  different  Bastis
 varies,  depending  upon  the  cost  of  works  to  be  carried  out.

 श्री
 सलम

 परियोजना

 3877.  श्री  जी०  एस०  रेट्टी  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उन्होंने  श्री  सेलम  परियोजना  के  सभी
 चं

 रणों  के  काय  को  शोघ  पूरा  करने  का  निर्णय

 किया है  ;

 यदि  तो  कया  परियोजना  के  लिए  वित्तीय  आबंटन  में  वृद्धि  की  गयो  है  ;  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  (28  पी०  :  हां  ।  के  सभो  चरणों  को  शीघ्र  पूरा
 करने  के  लिए  सउदों  विकास  निधि  से  53.0  मिलियन  सउदो  रियाल  90  करोड़  की  ऋण

 |  | |  | सहायता  प्राप्त  की  जा  रही  है
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 और  वर्ष  के  दौरान  इस  परियोजना हेतु
 8  करोड़  रुपए  के  अतिरिकत  परिव्यय  के

 लिए  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  हाल  ही  में  अनुरोध  किया  है  ।  इस  अनुरोध  पर  अभी  अन्तिम  निणं य  नहीं

 faa  गया हैं  ।

 फक्रिगल-घामी  सड़क  पर  उप-तहसोल  कमारसन  और  सनी  में  अधिगहीत  भूमी  के  लिए

 क्षतिपुत्ति

 3878.  श्री  बालक  राम
 :  क्या  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जिला  शिमला  में  faea-arAy  सड़क  पर  उप-तहसील  कुमारसेन  और  सुनो  में

 अधिगृहोत  भूमि  के  लिए  गांव  वालों  को  अभीतक
 डी

 ०जी  ०बी
 ०

 आर०  प्राधिकारियों  दवारा  क्षति  पति

 दी  गयी  और

 यदि  तो  क्षतिपुत्ति  कब  तक  दिये  जाने  को  संभावना  है
 ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  (  फकिगल-धघामी  ASH  पर  ST-TTATA  कमा  रसेन  और

 सुनो  में अधिग ही  त  भूमि  के  5.7 3.622  रु०  के  मुआवज  के  दावों  का  भुगतान डी  ०जी  FTOMTTo  दवारा

 स्थानीय  सिविलਂ  प्राधिकारियों  की  area  पहले  ही  किया  जा  चुका  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 भ्रष्टाचार  मामलों  का  पता  लगाना

 3879.  श्री  द्रोणम  राजू  सत्यनारायण  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरका  रतथा  नौकरशाही
 में  उच्च  स्तर  पर  भ्रष्टाचार  का  उन्मूलन  करने

 को|सरका  के

 इरादे  को  देखते हुए  22  1977 से  31  1977  ऐसे  कितने  मामलों  का  पता

 लग  गया  तथा  उन  पर  कायंवाही  को  गई  ;  और

 राजनी  तिज्ञों  तथा  aaa  लोगों  के  विरुद्ध  मामलों  की  पृथक-पूथक  संख्या  कितनी  है

 गुह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  तथा  22  1977  से

 31  1977  को  अवधि  के  दौ  रान  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  ने  19  मामले  aa  जिनमें  अन्य

 लोगों  के  साथ-साथ  भूतपूर्व  केन्द्रीय  मंत्री  तथा  संयुक्त  सचिव  तथा  उससे  ऊपर  के  अधिका
 री  अन्तग्र॑स्त  हैं

 इनमें  से  5  मामले  भूतपूर्व  केत्द्री  य  मंत्रियों  के  विरुद्ध  जिनमें  से  एक  मामले  में  एक  वरिष्ठ  अधिकारी  भी

 अन्तग्रंस्त  है  अन्य  14  मामलें  वरिष्ठ  अधिकारियों  विरुद्ध हें

 दिल्‍ली  A  छरेबाजी  को  घटनाएं

 3880.  श्री  श्रोधर  राव  नाथों  वाजी  जावदे  क्या  गृह  मंत्रो  यह  बताने  को  क PUT  करेंगे  कि

 क्या  हाल  में  छुरेबाजी  को  घटनाओं  में  वृद्धि  हुई  हैं  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  है  ;  और

 232.0  1977 से  31  1977  तक  हुई  ऐसो  घटनाओं  को  संख्या  कितनी
 है  और

 1976  की  उसी  अवधि  के  ये  atta  लें SITS
 >  ?
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 गुह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धविक  लाल  :  तथा  (@)  197  और  इसके

 बद  के  प्रत्येक  वर्ष  में  22  तथा  31  के  बीच  की  अवधि में  teem)  में  छुरेबा जी  की  घटनाओं

 al  संख्या  का  तुलनात्मक  विवरण  इस  प्रकार  है  =

 1977  1976  1975:  1974

 353  227  322  411

 (a)  मुख्य  कारण  है  :--

 (1)  भारी  संख्या  में  बदमाशों  तथा  अन्य  अपराधियों  को  रिहाई  जो  पहले  आपातस्थिति  के

 दौरान  के  नजरबन्द  किये  गये  थे  |

 (2)  मामलों  के  स्वतंत्रतापुवंक  तथा  सही  पंजीकरण  पर

 (3)  आपातस्विति  के  बाद  नागरिक  स्वतंत्रता  की  पुनः  स्थापना  केभय  की  स्थिति  की  समाप्ति  ।

 (4)  दिल्‍ली  की  परिराधि  में  जनसंख्या  को  वृद्धि  तथा  पुनर्वास  बस्तियों  का  बसना  |

 दुरदश न  काय  क्रम

 3881.  डा०  बी०ए०सईद  कया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गत  6  महीनों  के  दौरान  दिल्‍ली  तया  अन्य  दूरदर्शन  केन्द्रों  दूवारा  मैगजीन  कार्यक्रमों  तथा

 समाचार  सेवाओं  दोनो  में  पश्विम  संयुक्त  राज्य  जापान  तथा  फ्रांस के  कार्यक्रम का
 क

 कितना  उपयोग  किया  गया  3

 दूरदर्शन  केन्द्रों  दवारा  गत  6  महीनों  के  दौरान  माहवार  ऐसे  कार्यक्रमों  पर  कि  a तने

 कार्यक्रमों  का  उपयोग  किया  और

 का  विचार  इन  काय  क्रमों  क ेलिए  पश्चिमी  स्रोतों  पर  निभ  रता  को  कम  करने  का

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृदण  और  :  मई  से
 1977  तक  की  अवधि  के  दौ  एन  दुरदर्यत  दों  दूबारा  प्रयुक्त  उल्लिखित  प्रत्येक  देश  के  काय  क्रम

 को
 wat  को  संख्या  और  अवधि  इस  प्रकार  है  aad oe

 ts

 प्रयुक्त  की  गई  मदों  की  संख्या
 कुल  अवधि

 देश का  नाम  --...-.......  el  el  a  ney  ei  ee  es  ego

 मई
 क्तुबर जून

 जुलाई  अगस्त  अ
 a  |

 घंटे  मिनट

 पश्चिम  जमंनी  21  25 30  ae  24  16  124  46  54

 संयुक्त  राज्य

 अमरीका  शक  30  18  28  34  30  20  160  49  58

 जापान  7  15  4  1  38  7

 फ्रांस  5  6  29  3  38

 वि. लविवि
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 उत्तद

 १२
 sree,  2०50  (= }

 {ATT  a  गई  मदों  में  TATTAT  qe  BT  a at  रायल्टी  के  आधार  TZ

 खरीदे  गए  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं  के  डाकुमेंट्री  फिल्में  भारत  में  स्थित  विदेशो  दूतावासों

 से  प्राप्त  शिक्षा  तथा  विज्ञान  पर  फिल्में  और  आधार  पर  हुए

 सांस्कृतिक  करारों  के  अंतरगत  विदेशों  से  प्राप्त  सामज्रियां  शामिल  हूँ  ।
 का

 यं  क्रमों
 का

 चयन  दूरदशंस  के  लिए

 उनकी  उप  युक्तता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किया  जाता  है  उपरि  उल्लिखित  6  महीनों  के  दौरान  प्रेषण

 के  अ  तुषार  विदेशी  feat  के  प्रयोग  की  प्रतिशतता  केवल  3.  5  प्रतिशत  हैं  ।  इन  6  महीनों  सहित

 पूरे  वर्ष  की  कुल  भी  3.  प्रतिशत  से  अघिक  नही ंहै
 ।  इसलिए  इतके  प्रयोग

 को  कस  करने

 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  का  पुनमंठन

 3882.  श्री  प्रसन्न  भाई  सहता  कया  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  एजेंसियों  का  पुतगंठन  करने

 का  fata  किया  है  ;  और

 यदि  तो  उसका  मुख्य  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  :  तथा  :
 प्रश्न  में

 संक्रेत  के'द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  को  ओर  है  ।  केद्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  जैसे  संगठनों  की  पद्धतियों  एवम्‌ क  काय

 प्रणालियों  में  और  आगे  सुधार  लाए  जाने  के  एक  निरन्तर  प्रक्रिया  हैं  इसे  सुदृढ़  करने  की  दुष्टि

 से  हाल  ही  बहुत  से  अतिरिक्त  पद  मंजूर  किए  गए  थे  ।  समय-समय  पर  आवश्यक  समझे  जाने  वाले

 अन्य  उपाय  किए  जाते  जिससे  कि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  केन्द्री  य  अन्वेषण  ब्यूरो  भ्रष्टा चा  र
 का  मुकाबला  करने  के  लिए  एक  का  रगर  साधन  के  रूप  में  कार्य  करता  रहे  और  वहू  अपनी  सेवाओं  के  लिए

 मांग  तथा  कायें  के  दबाव  से  निपटने  में  qa  हो  सके  |

 National  Permits  for  Public  Carriers

 3883.  Shri  Dharmasinhbhai  Patel:  Will  the  Minister  of  Shipping  and

 be  pleased  to  state  :

 March,  1977,  state-wise;
 (a)  the  number  of  public  carriers  given  national  permits  upto  the  3151

 (b)  the  number  of  public  carriers  proposed  to  ‘be  given  these  permits
 during  1977-78;

 (c)  the  criteria  followed  in  giving  these  permits;  and

 (d)  the  annual  licence  fee  per  public  carrier  charged  for  these  permits
 and  the  authority  on  behalf  of  which  it  is  charged?

 The  Minister of  Shipping  and  (Shri  Chand  Ram)  (a)  &  (9)  :  The
 information  required  is  being  Collected  from  the  State  Governments  and
 Union  Territory  Administrations  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House
 when  received.

 (c)  Until  recently,  the  provisions  of  Section  63(12)  of  the  Motor  Vehicles
 Act,  1939,  and  the  guidelines  circulated  by  the  Govt.  of  India  to  the  State
 Governments  in  October,  1975,  had  been  followed  in  the  matter  of  grant  of
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 national  The.  guidelines  envisaged  that  upto  50%  of  the  national

 permits  may  be  given  to  existing  inter-State  permit  holders,  upto  25%  to

 existing  intra-State  operators  and  the  remaining  25%  to  new  entrepreneurs  in-

 cluding  ex-Servicemen.  At  the  last  meeting  of  the  Transport  Development
 Council,  it  was  recommended  that  the  above  item  in  the  guidelines  should  be
 omitted  and  the  States  left  free  to  determine  their  own  guidelines,  subject  to

 the  provisions  of  the  Motor  Vehicles  Act  and  Rules.  This  recommendation
 has  been  brought  to  the  notice  of  the  State  Governments.

 (d)  A  national  permit  holder  has  to  pay  all  the  taxes  due  in  respect  of

 the  vehicle  in  the  State.  In  addition,  he  is  required  to  pay  a  com-

 posite  fee  of  Rs.  700/-  per  vehicle  per  annum  to  each  other  State  and  Rs.  150/-

 per  vehicle  per  annum  to  each  Union  Territory  for  which  the  authorisation  is

 valid.  The  composite  fee  shall  be  initially  collected  by  the  State

 on  behalf  of  the  other  concerned  States/Union  Territories  and  subsequently
 transferred  to  those  States.  Further,  the  permit  holder  has  also  to  pay  an

 authorisation  fee  of  Rs.  500/-  per  vehicle  per  annum  which  amount  shall  be

 retained  by  the  State.

 दिल्‍ली  में  यातायात  दुर्घटनायें

 3884.  थी  शिव  सम्पति  राम  :  क्या  ry  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  दिल्लो  में  यातायात  दुघ  टनाओं  को  बढ़ती  हुई  संख्या  से  चिंतित  है  ;

 दिल्लो  में  प्रातायात  दुर्घटनाओं  को  संख्या  के  बढ़ने  के  क्या  विशिष्ट  का
 रण  हैं  ;

 कया  एक  कारगर  योजता  बनाने  तथा  यातायात  दुर्घटनाओं  की  संख्या  कम  करने  के  लिए  उसे

 क्रियान्वित  करने  संबंधो  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  है  ;

 इस  सम्बन्ध  में  और  क्या  उपाय  करने  का  विचार है  ;  और

 शराब  पीकर  गाड़ो  चलाने  वालों  पर  रोक  लगाने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का

 विचार  है  ?

 गुह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  और  ४  सरकार  यातायात

 दुर्वटनाओं की  संख्या  कम  करने  की  इच्छुक  हैं  |  दुबंटनाओं  के  मुख्य का  रण  निम्नलिखित  हैं

 (1)  मोटर  वाहनों
 और  धीमे  चलने  वाले  वाहनो  को  संख्या  में  वृद्धि

 (2)  व्यापारिक  तथा  आवासीय  बस्तियों  में  तेजी  से  वृद्धि  ।

 (3)  विविध  प्रकार  का  मिला  जुला  यातायात

 (7)  और  :  यातायात  पुलिस  सीमा
 से  अधिक  से  अधिक  लदान  और

 वाही  से  गाड़ी  चलाने  के  बारे  में  आकस्मिक  जांच  कर  रही  है  ।  सड़क  सुरक्षा  शिक्षा  अभियान  चलाया

 गया  है  ओर  इस  प्रयोजत  के  लिए  श्रव्य  दृश्य  उपकरणों  का  भी  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  ।  भारी  परिवहन

 वाहनों  क  चनाने  परप्रतिबन्ध  दिए  गए  हू  तया  कुछ  सड़कों को  एक  तरफा  मापें  बरना  दिया  गया  है  ।

 दो  पहियों  वाले  वाहनों  के  चालकों  रा  हेलमेटों  को  आवश्यक  रूप  से  पहनने  को  व्यवस्था  करने  के  लिए

 दिल्ली  मोटर  वाहन  नियम  1940  में  संशोधन  किया  गया  है  ।.  तथा
 सड़क  चौराहों  का  भी

 सुधार  किया  गया  है  ।  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  gare  अपने  चालकों  दवारा  खतरनाक  ढ़ंग  से  गाड़ी

 चलाने  रोकत ेके  लिए  चेकिंग  स्क्वाड  गठित  दिया  war  , : : "  raat  चालंकों  के  विरुद्ध  कार्य  वाही

 तेज  कर  दो  गयी  है  तथा  उमंको  ब्रेथल्सर  Tee  तथा  steed)  जांच को  arat  है  ।  एंकीक़त  alaataar
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 परिवहन  प्रणाली  के  विकास  में  योजना  आयोग  के  कहने  पर  गठित  कार्यकारी  दल  भे  शाट  रंज  प्रोग्राम

 बनाया है  जिसका  उद्देश्य  रिंग  रेलवे  बसप्रणाली  का  ओप्टिोमाईजेशन  और

 सड़क  प्रणाली के  विकास  के  साथ-साथ  विकास  और  इन्ट्राअब॑न  रेलवे  सेवाओ  की  कार्य  पदूधति  पर

 विचार  करना  है  ताकि  जन  परिवहन  प्रणाली  सुविधाजनक  हो  सके  1

 Commercial  Broadcast  Service

 3885.  Shri  Ram  Prasad  Deshmukh:  Will  the  Minister  of  Information  and

 Broadcasting  be  pleased  to  state :

 (a)  the  rules  for  according  priority  to  the  advertisers  in  the  time  of

 broadcast  of  commercial  advertisements  by  Commercial  Broadcast  Service
 Centres  of  A.I.R.  and  the  sales  unit  of  Bombay;  and

 (b)  the  criteria  adopted  in  allotting  time  to  the  advertisers  by  Delhi
 Commercial  broadcast  service  centre  and  the  rules  according  to  priority?

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  L.  K.  Advani):

 (a)  The  following  order  of  priority  has  been  faid  down  for  booking
 commercial  advertisements  by  the  Commercial  Centres  and  the  Central  Sales
 Unit  of  All  India  Radio:

 (i)  Food  &  food  products,  which  would  include  agricultural  machinery,

 agricultural  implements,  agricultural  products,  fruits,  vegetables,  etc.

 (ii)  Clothing.

 (iii)  Shelter,  which  would  include  housing,  household  fixtures,  etc.

 (iv)  Items  which  have  a  bearing  on  increase  in  production  such  as  trans-
 port,  equipment,  electrical  goods,  consumer  machinery  etc.

 (v)  Chemical.

 (vi)  Confectionery,  nutritional,  beverages,  etc.

 However,  from  July  1975,  almost  all  Commercial  Centres  are  under-selling
 time  and  bookings  are  being  allotted  over  all  the  Centres  (including  Delhi
 Station)  on  first  come-first-serve  basis,  consistent  with  the  priorities  listed

 above.

 (b)  The  criteria  adopted  in  allotting  time  to  the  advertisers  by  Delhi
 Commercial  Centre  and  rules  according  the  priority  are  the  same  at

 (a)  above.

 Blocking  the  border  roads  by  snow  in  winter

 3888.  Shri  P.  K.  Kodiyan:  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to
 State  :

 (a)  whether  some  of  the  border  roads  in  the  northern  and  north  western
 areas  are  often  blocked  due  to  heavy  snowfall  in  winter;  and

 (b)  if  so,  what  are  the  steps  taken  by  Government  to  keep  the
 affected

 roads  open  for  traffic  throughout  the  year?,
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 ९  Minister  of  Defence  (Shri:  Jagjivan  Ram):  (a)  Yes,  Sir...  Certain

 stretches  of-some  of  the  roads  entrusted to  the  Border  Roads  Development
 Board  remain

 ०56
 for  some  periods  during  the  year  due  to  heavy  snow-fall.

 (b)  Efforts  are  made  to  keep.these  roads  open  or  maximum  period

 possible.  However,  certain  stretches  of  some  of  the  roads  which  lie  in  close

 proximity  of  high  passes  are  not  kept  open  because  of  excessive  accumulation

 of  snow,  and  danger  safety  of.  traffic:  due  to  avalanches  and  the  forma-

 tion  of  icing  on  the  road  surface.

 Loan  to  Newspapers  by  Financial  Institution

 3889.  Shri  Chaturbhuj  :  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting
 be  pleased  to  State  :

 (a)  whether  any  principle  or  policy  has  been  formulated  for  grant  of  loans

 newspapers  by  the  financial  institutions;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  Lal  Krishan  Advani)  :

 (a)  &  (0):  It  is  considered  that  such  financing  should  be  left  to  public

 financing  institutions.  already  in  the  field.  The  question  whether  any  guide-
 lines  for  the  purpose  should  be  laid  down  is  being  considered.

 महिलाओं  a  बरोजगारी  की  समस्या  और  सम्बद्ध  सामलों का  अध्ययन  करन

 क  fac  विशेषज्ञ  दल  की  नियुक्ति

 3890.  श्री  दारुर  पुलय्पा  :  क्या  योजना  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  का  विचार  महिलाओं  में  बेरोजगारों  को  समस्या  और  सम्बद्ध  मामलों  का

 अध्ययन  करने  के  लिए  एक  विशेषज्ञ-दल  नियुक्त  करने  का  है  ;

 लवु  उद्योगों  और  बड़े  उद्योगों  के  क्षेत्र  में  आरम्भ  की  गई  आर्थिक  विकास

 मति  att  में  महिलाओं  के  योगदान  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ;  और

 कया  इस  कार्य  के  लिए  सरकार  का  विचार  महिलाओं  को  पूथक ८  सहकारों  समितियां  और

 ऋषण  समितियां  स्थापित  करने  का  है  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  देसाई  )  :  सरकार ने  अगली  योजना  तैयार  करने के  संदर्भ

 में  माहुलाओं  को  र  देने  से  संबंधित  विभिन्न  प्रश्नों  की  जांच  करने  के  लिए  महिलाओं  के  रोजगा र  से

 संबंधित  एक  कायंकारो  दल  हाल  हो  में  गठित  किया  है  ।

 अमली  योजना  तैयार  करते  समय  महिलाओं  को  रोजगार  के  अवसर  देने  के  प्रश्न  पर  विशेष

 ध्यान  दिया  जाएगा  ।

 महिलाओं  को  agar  समितियों  और  उधार  समितियों  से  संबंधित  प्रश्नों  अन्य  प्रश्नों  के

 साथ-साथ  इस  कार्योकारो  दल  द्वारा  विचार  किया  जाएगा
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 भारतीय  नौवहन  fare  किय  दौरों  पर  व्यय

 3991.'  डॉ०  बसन्त  कुमार  पंडित
 :

 ह  atagt  we  बताने  कृपा

 करेंगे  किं  1.0

 क्या  भारतीय  नौवहन  निगम  केन्चेय  रमेन  तथा  प्रबंध  निदेशक  एडमिरल  नन्दा  लगाता  शभारत

 तथा  विदेशों  के  दौरे  पर  होते

 1975  से  19.77.  तक  चेअरमन  तथा  प्रबंध  निदेशक  कितने  दिन

 के  लिए  भारत  से  बाहर  रहे  और  इस  पर  पुथक  पूथकफ  रूप  से.कितना  व्यय  हुआ  और

 क्या  चेयरमेन  के  निजी  सचिव  कैप्टन  मो  हित्दर  ने  गत  दो  वर्षों  में  मनो  रंजन  पर  व्यय  किया  है

 और  यदि  तो  इस  संबंध  में  कितनों  राशि  ad  की  गई  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  चांद  :  शिपिंग  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  के

 भूतपूर्व  अध्यक्ष  और  प्रबंध  निदेशक  एडमि रल  एस०  एम०  नन्दा  ने  कम्पनी  के  का  रोबार  के  हित  में  जब

 कभो  आवश्यक  हुआ  ओ  र  ऐ  वे  aaa में  wat  उच्च  प्तरोप  विचारविमर्श और  बातचोत  होनी  थो  या

 वांछनोय  थो  के  लिए  भारत  और  विदेशों  में  दौरे  किए  ।

 (1)  278  दिन

 (ii)  6.85  लाख  रुपये  ।

 जो  3.74  हजार  रुपये  ।

 हल्दिया  के  ड्राफ्टਂ  के  लिए  ads  बार  में  तलकर्षण  की  लागत

 3892.  श्रो  सुशोल  कुमार  धारा  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने को  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  ATFATTS  बार  में  हल्दिया  के  लिए  के  लिए  तलकषण  के  लागत  में  गत

 लोन  वर्षो  में  पर्याप्त  वृद्धि  हो  गयो

 क्या  सो०पो०टो०  द्वारा  लागत  लाभ  का  विश्ले  घण  नहीं  किया  गया  तथा  ठेके  को  अंतिम

 शप  देने  से  पुर्व  मंत्रालय  दुबारा  उपयुक्त  सूल्यांकन  नहीं  किया  गया  और

 क्या  ठेका  समय  पर  आधारित  ठेका  है  जिसका  उपयुक्त  प्राप्ति  से  कोई  संबंध  नहीं

 है  और  यदि  तो  क्या  सरकार  इस  मामले  में  जांच  करेगो  ?

 नौवहन और  परिवहन  मंत्री  चांद  :  और  :  हृत्दिया  जलधारा

 के  निक्षण  का  अनुमान  कलकत्ता  पत्तन  न्यास  द्वारा  स्कीम  के  गत  लाभ  विश्लेषण  करने  के  बाद

 स्वी  कृत  क्रिया  गया  ।  अनुमान  में  पत्तन  के  स्वयं  के  निकष  नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय

 के  तिकर्ष  गों  से  ओर  ठ
 के  TCH  नकबंणों  दवा  रा  निक्षण  करने  को  व्यवस्था  है

 ।  बाह  य  मृहाने  में  अपेक्षित

 डुबाव  1975  तक  प्राप्त  किया  गया  |  ठेके  पर  निक्षण  1975  में  बाह य  मुहाने  में  बंद

 किया  गया  ।  पत्तन के  निकषणों  और  मंत्रालय  के  निकषंणों  (  जो  अब  ड्रेजिंग  कारपोरेशन  आफ

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  के  स्वामित्व  में  है  )  दवारा  निकषण  अभो  चालू  है  |  नदो  के

 विशेष  जन  सर्वेक्षण  स्थिति  के  कारण  ठेके  को  नियत  समय  पर  करना  था  जिसमें  काय  को  लगातार

 TAaT  को  व्यवस्था  है  ।  नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  के  free  उसो  आधार  पर  लगाए  गए

 परन्तु  आंतरिक  जिसमें  आकलैण्ड  बार  शामिल  को  गहराई  काफो  उथले  पानो  के  कारण

 आप्त  ना  क  जा  तकी  ।  इन  परिस्थितियों  में  feat  जांच  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |
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 3893.  श्री  एस०  शम  शोवाल रेडी
 :  sar  रका  मंत्रो  यह  बताने  की  करेंसे कि

 प्रादेशिक  सेना  में  tear  जूनियर  कमीशन  आफिसर  अथवा  ऐसे  अधि»

 कारोयों  की  संख्या  कितनों  है  जिन्होंने  18  क्ष  को  पुरे  वेतन  सहित  सेवा  पुरी  कर  ली  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  उनका  बारी-बारी  से  स्थानान्तरण  करने  का  है  ;  और

 क्या  उन्हें  बुद्ध  आयु  में  पेंशन  देने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रक्षा
 मरी

 जगजीवन  :  उनको  संख्या

 निम्नलिखित
 है

 अफसर  11

 जूनियर  कमीशंड  अफसर  11.0

 अन्य  रक

 जो  at

 सेना  के  जिन  कार्मिकों  ने  कुछ  निश्चित  वर्षों  तक  लगातार  अंगीभूत  सेवा  को

 उन्हें  पेंशन  देने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 U.P.-Haryana  and  U.P.-Bihar  Border  Disputes

 3894.  Shri  Ram  Naresh  Kushwaha:  Will  the  Minister  of  Home  Afiairs

 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  area  of  land  belonging  to  Uttar  Pradesh  that  had  gone  to  Bihar
 and  Haryana  because  of  Gang  Barar  and  Gang  Shikast  during  the  years
 1962  to  1967;

 (b)  whether  the  Uttar  Pradesh  and  Haryana  and  Uttar  Pradesh  and  Bihar
 border  disputes  have  been  resolved;  and

 (c)  whether  Government  are  aware  that  the  people  of  Bihar  still  come
 to  Ballia  district  and  reap  away  the  harvest  and  there  are  frequent  clashes
 over  this  question?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Dhanik  Lal
 Mandal):  (a)  According  to  information  so  far  received  from  Government  of

 Uttar  Pradesh,  due  to  fluvial  action  28160  acres  of  land  from  that  State  had
 gone  to  State  of  Bihar  and  4825  acres  from  Meerut  District  to  the  State  of

 Haryana  during  the  years  1962  to  1967.

 (b)  After  the  enactment  of  the  Bihar  and  Uttar  Pradesh  (Alteration  of

 Boundaries)  Act,  1968,  there  is  no  border  dispute  between  these  States.  The
 border  dispute  between  Uttar  Pradesh  and  Haryana  has  also  been  resolved
 in  principle,  though  in  regard  to  certain  lands  on  the  inter-State  boundary
 between  Aligarh  and  Bulandshahar  districts  of  Uttar  Pradesh  and  Gurgaon
 district  of  Haryana,  there  are  some  disputes  relating  to  the  rights  of  individual
 cultivators.

 (c)  Litigation  is  pending  in  various  courts  of  law  between  cultivators  of
 certain  boundary  villages  of  Bihar  and  Uttar  Pradesh  relating  to  title  and
 Possession  over  certain  lands.  In  the  past  there  had  been  some  minor  disputes
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 and  quarrels  over  forcible  harvesting,  which  were  dealt  with  by  the  local

 administration:  but  according  to  the  Government  of  Uttar  Pradesh  no  such

 disputes  have  been  reported  so  far  this  year.

 पंजाब  के  भूतपूर्व  मुख्य  मंत्री  द्वारा  उनके  विरूद्ध  किए  जा  रहे  अभियान  म  हस्तक्षेप

 करने  का  प्रधान  मंत्री  से  अनुरोध

 3895.  श्री  ato  कण  जाफर  शरीफ :

 श्री  डी०  बी०  चन्द्र  गौडा

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैकि  पंजाब  के  भूतपुर्वे  मंत्री  ने  प्रधान  मंत्री
 से  अनुरोध  feat  है

 कि  वह  qaqa

 सरकार  दवारा  चलाये  जा  रहे  राजनीतिक  विशेष  रूप  से  काँग्रसजनों  के  उत्पीड़न  के

 लिये  सूनियोजित  अभियान  में  हस्तक्षेप  करें  ;

 (@)  क्या  उन्होंने  प्रधान  मंत्री  से यह  भी  अनुरोध  किया  है  कि  वे  राज्य  सरकार  उनके  TTA

 तथा  उनके  साथ  सहानभूति  करने  वालों  के  विरूद्ध  दायर  किए  जा  रह  मुकदमोंਂ  को  बंद  कराएं

 जो  केवल  उनके  विरुदध  साक्ष्य  काम  में  लेने  के  लिये  के  और  तरीके

 अपना  कर  दाथर  किये  जा  रहे  और

 यदि  तो  इस  बार  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  a2 le)  :  तथा  के  Ps mn aga

 मुख्य  मंत्री  ,  श्री  जेल  सिंह  ने  हाल  ही  में  प्रधान  मंत्री  को  पत्न  लिखे  जिनमें  उन्होंने  यह  आरोप  लगाया  है

 faqara  सरकार  उनके  संबंधियों  तथा  राजनी  तिक  सहानूभूति  रखने  वालों  को  सताया  जा  रहा

 प्रधान  मंत्री  दूवारा  ये  पत्र  पंजाब  के  मुख्य  मंत्री  को  भेज  दिये  गये  थे  ।

 राज्यसरकार  ने  यह  सूचित  किया  है  कि  श्री  जेल  सिंह  दूवारा  प्रधान  मंत्री  को  लिखे  गय  पत्नों
 में  दिए

 गए  आरोपों  का  कोई  आधार  नहीं  है  और  ने  तो  राजनी  तिक  विरोधियों  पर  हो  कोई  अत्याचार  किया

 गया  है  और
 न  कोई  झूठा  मुकदमा  चलाया  गया  है  |

 लघु  उद्योगों  के  विकास  कों  प्रोत्साहन

 3896.  श्री  क  ०  कठ  मति  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  gar  करेंगे  कि  ग्रामीण  क्षेत्र  में

 औद्योगिक  एकक  स्थापित  करने  के  इच्छुक  fata  वर्गों  के  लोगों  को  किस  प्रकार  प्रोत्साहन

 दिया  जाता  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आभा  माईति  :  ग्रामीण  तथा  पिछड़  क्षेत्रों  में  ay

 उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  प्रोत्साहन  तीन  का  यंक्रमों  के  अन्तर्गत  दिय  जाते  हूँ  अर्थात  पिछड़े

 क्षेत्र  का  ग्रामीण  उद्योग  परियोजना  तथा  (7)  ग्रामोण  शिल्पी  परियोजना।कमजोर

 वर्गों  के  लोग  भी
 इन  कार्यक्रमों

 के  अन्तर्गत
 दिये  जाने

 वाले  प्रोत्साहन
 के  हकदार है  किन्तु  ये  कार्यक्रम

 विशेष  रूप  से  कमजोर  वर्गों  के  लिए  नहीं  है  ।  विभिन्‍न  बेंकों  द्वारा  लागू  अलग-अलग  व्याज  दर

 योजना  इस  योजना  से  लाभ  उठाने  के  लिए  कम  आय  का  मापदण्ड  अपनाया जा  रहा  है  ।

 इस  योजना  से  लाभ  उठाने  के  लिये  भिन्‍्त-भिनन  बैंकों  दवारा  अलग-अलग  ब्याज  दर  का  माणदंड

 अपनाया  जा  रहा है  ॥
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 Working  of  J.C.B.  Press

 3897.  Shri  Mahi  Lal:  Will  the  Minister.  of  Defence  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Letter  Press  of  J.C.B.  is
 working  independently

 on  the

 pattern  of  the  Government  of  India  Press;

 (b)  if  so,  whether  Photo  Litho  Press  of  J.C.B.  has  also  been  set  up  of

 is  being  set  up  on  this  pattern;

 (c)  whether  Government  propose  to  appoint  General-Manager  there  also
 like  the  Government  of  India  Press  with  a  view  to  run  these  two  presses

 efficiently  from  administrative  and  technical  points  of  view;  and

 (d)  if  so,  when  the  said  appointment  is  likely  to  be  made?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivan  Ram):  (a)  There  is  ‘no  Letter  Press
 of  JCB  as  such  at  present,  but  the  crypto  documents  for  JCB  are

 presently
 being  printed  in  the  JCB  Wing  of  the  Government  of  India  Press  on  a  cost

 adjustment  basis.

 (b)  There  is  no  Photo  Litho  Press  as  such  for  JCB,  like  the  Government
 of  India  Press,  but  in  JCB,  Litho  Section  is  being  set  up  with  the

 requisite  machinery  and  staff.  Similarly,  a  section  for  the  Letter  Print  is  also

 being  proposed  to  be  added  to  the  JCB  to  function  within  the  premises  of
 the  JCB.

 (c)  &  (d):  The  two  Sections  will  be  headed  by  Deputy  Managers  who  will
 be  under  the  Director  JCB  and  will  be  staffed  suitably.  The  appointments
 to  the  Photo  Litho  Section  are  currently  being  made.  The  appointments  for
 the.  Letter  Printing  Section  will  be  made  as  and  when  the  Section  is  formed.

 faeriaar  बिस्कटਂ  कम्पनी  दवारा  अजित  लाभ  तथा  उसके  निर्देशक  के  ea

 निर्धारित  अहंताएं

 3898.  श्री  दिलीप  चक्रवर्ती :  क्या  उद्योग  मंत्री  ह  बताने  की  कृपा  करेंगे थि

 क्या
 ब्रिटानिय  बिस्कुट  कम्पनी

 के  चेअरमन ने  वित्त  ad  1976-77  के  लिये  शेयरधा  रियों
 की  वार्षिक  आम  बैठक  में  यह  घोषणा  की  थी  कि

 आपात
 स्थिति

 लागू
 होने  के  बाद  कम्पनी  को  बहुत

 लाभ
 पहुंचा

 इस  कम्पनी  को  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितना  लाभ  हुआ  ै

 (77)  अब  तक  इसमें  कुल  कितनी  पूंजी  निकेश  हुआ  और  वाहर  कितन  राशि  भेजी  गई

 क्या  लागभग छः  वर्ष को  अवधि में  इस  कम्पनी  ने  अपने  प्रारं भिक  निवेश  से  50  गना  राशि

 वाहर  भेजी

 जप ||  क्या  यह  कम्पनी  बिदेशी  शेयरवारिता  संबंधी  ज़०  एण्ड  आर०  ए०  के  अधीन
 प्रतिबंधों  का  उल्लंघन  कर  रही  है  ;

 क्या  इसके  निदेशकों  के  लिये  कोई  eTATH  अ्ताये  निर्धारित  वे  अहंतायें  क्या

 क्या  मंत्री  महोदय  को  मालूम  है  कि  इन  अहं ताओं  का  उल्लंफन  किया  जा  रहा  है
 ?
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 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आभा  बिस्कुट

 कस्पनी  fro  के  अध्यक्ष  के  वक्तव्य  में  जिसे  कम्पनी  के  av  1975-76  के  वार्षिक

 1 Sq  किया  गया  आपात  स्थिति  के  बारे  में  निम्नलिखित  ब्यौरा  गयो

 है

 दि  आपात  स्थिति से  आर्थिक  एवं  सामाजिक  प्रणालियों  में  फिर  से  स्थिरता  न  लाई  गई  होती

 तो  निगमित  क्षेत्र  संकटपूर्ण  हो  गई  होती  ।  उचितस्थिति  पैदा  किए  जाने  के  फलस्वरूप  ही

 हम  अपना  व्यापारिक  फाये  सफलतापूक  सम्पादन  करने  में  समर्थ  हो  सके  यह  इस  बात  को

 उजागर  करता
 है  कि  राजनैतिक  स्थिरता  अनुशासन  स्वथ्य  नीतियों  और  प्रभावशाली  सरकार

 दवारायदा  को  गई  परिस्थितियों  पर  किस  प्रकार  वाणिज्यिक  कार्य  कलाप  निर्भर  करता

 और  कराधान  से  पुर्व  और  ब।द  में  कम्पनी  अजित  लाभ  और
 पिछले  तीन

 वर्षों
 को

 आस्तियों  के  कुल  मूल्य  तथा  for  छः  वर्षों  में  कम्पनी  दुवार  भेजी  गई  राशियां  दिखाने  वाले

 विवरण  संलग्न  हँ  ।

 नहीं  ।

 भारतीय  ford  बैंक  ने  अपने  दिनांक  11  1976 के  पत्र  में  ज्रिटेनिया  बिस्कुट  कम्पनी

 कलकत्ता  को  यह  पराशमर्श  दिया  है  fa  कम्पनी  की  इक्विटी  पूंजी
 में  अप्रवासी  हितों  को  इस

 पत्र  की  प्राप्ति  की  तिथि  से  दो  वर्ष  भीतर  घटाकर  40%,  से  अधिक  नहीं  रहने  दिया  जाना  चाहिए

 कम्पनी  ने  निर्धारित  समय  सीमा  के  अन्दर  इस  आदेश  का  अनुपालन  करना  मान  लिया  है  ।

 कम्पती की  नियमावली  की  नियम  संख्या 96  के  अनुसार  qe  स्पष्ट  हैकि  निदेशक  के  लिए

 शेयर  सम्बन्धी  योग्यता  यह  हैकि  कम्पनी  की  पूंजी  में  sah  अपने  नाम  में
 अथवा  किसो

 अन्य  व्यक्ति

 के  साथ  लाभदायी  अथवा  ट्रस्टी  के  में  100  शेथर  होने  चाहिए

 नही ं।

 faart  1 ्  os  a

 मे०
 fa fra  बिस्कुट  कम्पनी  दूवारा  ag  1970-71  से  19  75-76  तक  भेजी  गई  राशियां

 दिखाने  वाला  विवरण

 ag  राशि  रुपयों  में

 1970-71  12,  02,653

 1971-72  14,28,118

 1972-73

 1973-74  4;40,388

 1974-75  17,88,796

 1975-76  20,  30,758
 ह

 योग  85,81,225
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 Agrahayana  23,  1899  (Saka) Written

 विवरण  2

 और  :  वर्ष  1974-75,  75-76  और  1976-77  के  तीन  वर्षों  के  लाभ  और

 आस्तियों  को  दिखाने  वाला  विवरण

 1974-75  1975-76  1976-77

 रुपयों

 1.  कराधान  से
 पूर्वे  लाभ

 283.17  347.  77  454.  52.0

 2.  कराधान  के  बाद  का  लाभ  112.17  117.  77  170.52

 3.  कुल  अस्तियाँ  1279.12  1491.  15  1740.71

 झ

 National  Highways

 73899.  Shri  Laxmi  Narain  Nayak:  Will  the  Minister  of  Shipping  and

 Transport  be  ‘pleased  to  State :

 (a)  the  total  number  of  national  highways  in  the  country;

 (b)  whether  any  scheme  is  under  consideration  of  Government  of  India

 for  consttuction  of  new  national  highways,  if  so,  the  details  of  such  proposed
 national  highways;  and

 (c)  whether  Government  of  India  would  declare  the.  road  between  Delhi

 and  Khajuraho  a  national  highway  in  view  of  the  fact  that  Khajuraho  is  an

 internation  tourist  centre  and  the  road  from  Delhi  to  Gwalior  is  already  a

 national  highway  and  if  so,  by  when?

 The  Minister  of  Shipping  and  Transport  (Shri  Chand  Ram):  (a)  Fifty-six.

 (b)  &  (c):  Government  have  no  such  proposal.

 सोवियत  संघ  afreq  बंगाल  में  तकनीकी  जानकारी  और  पूंजी  निवेश  प्रदान

 करना

 3900.  श्री  सी०  क  ०  चन्द्रप्पन :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  के  उद्योगों  के  लिये  तकने की  जानकारी  और  बड़े  यमाने  पर  आर्थिक

 सहायता  उपलब्ध  करने  के  लिए  सोविधत  संघ  ने  अपनो  इच्छा
 व्यक्त

 की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  वया  है  और  इस  बारें  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उद्योग  मंत्रा  लय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  tal  :  नहीं  ।  विदेश  की  किसी भी

 सरकार द्वारा  किसो  राज्य में  सहायता  के  लिये  किये  गये  प्रस्ताव  के  लिये  भारत  सरकार  के  संबंधित

 मंत्रालय  की  स्वोकृति  की  आवश्यकता  इस  सुस्थापित  प्रक्रिया  के  अनुसार  सोवियत

 संघ  से  तकनीकी  जानकारी  प्रदान  करने  और  पश्चिम  बंगाल  में  उद्योगों  की  स्थापना  करने  केलिये

 >
 सहायता  देने  के  बारे  में  कोई  भी  प्रस्ताव  नहीं  मिला  @  ।

 उपर्युक्त  ()  )  के  लिये  दिये  गये  उत्तर को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न ही  नहीं  उठता  |
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 लिखित  उत्तर 14  1977

 राष्ट्रीय  राजपर्थों  के  लिए  महाराष्ट्र  को
 वित्तीय  सहायता

 3901.  श्री  अण्णासाहिब  mMzfavg  :
 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fa  :

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  चालू  वर्ष  में  राष्ट्रीय  राजपथों  के  निर्माण  और  उनके  रखरखाव

 के  लिए  केन्द्रीम  सरकार  से  उनको  दी  जाने  वाली  वित्तीय  सहायता  में  वृद्धि  करने  का  अनुरोध  किया  है

 चालू  कार्यों  की  प्रगति  संतोषजनक  जा  और

 यदि  तो  अनुरोध  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 नौवहन और  परिवहन  मंत्री  चांद
 :

 हां  ।

 महाराष्ट्र  सरकार  ने  राष्ट्रीय  राजमागं  कार्यों  क ेलिए  आवंटन  6.  30  करोड़  रुपये

 से  बढ़ाकर  11.  08  करोड़  रुपये  करने  का  अनुरोध  किया  है  ।  facia  कठिनाइयों  के  कारण
 महा  राष्ट्र

 सहित  किसी  भी  राज्य  के  राष्ट्रीय  राजमार्ग  कार्यों  के  आवंटन  में  वृद्धि  करना  संभव  नहीं

 राष्ट्रीय  राजमार्ग के  अनुरक्षण के  लिए  महाराष्ट्र  सरकार  ने  4.00  करोड़  रुपयेकी  मांग की  है  इस

 आवश्यकता  की  इस  मांग  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  भेजे  गए  अनुमानों  की  राशि  254  लाख  रुपये हैं
 ।

 धन  की  सीमित  उपलब्धता  के  कारण  इसके  लिए  198.  43  लाख  रुपये  दिए  गए  है  |

 तमिलनाडु  सरकार  दवारा  दो  जहाजों  का  बचा  जाना

 3902.  श्री  आर०  वी०  स्वामीनाथन  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  तमिलनाडू  सरकार  का  विचार
 उन  दो  जहाजों  को  बेचने  का  है  जो  उसने  धज चषं  1975

 में  लिए  थे  ;

 (a)  यदि  तो  eth  मुख्य  कारण  क्या

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उसको  इसकी  स्वीकृति  दे  दी  और

 क्या  राज्य  सरकारने  केन्द्रीय  सरकार  से  बड़े  जहाजों  के  लिए  अनुरोध  किया है
 ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  चांद  :  पुम्पूहार  शिपिंग  कारपोरेशन

 मद्रास  ने  1974/75  में  दो  जहाज  प्राप्त  उनके  विक्री  का  प्रस्ताव  यदि  कोई  तो  उसके

 उक्त  निगम  द्वा  रा  किया  जाएगा  |  निगम  ने  जहाजों  की  का  कोई  ठोस  प्रस्ताव  नहीं  भेजा  है  ।

 और  प्रश्त  नहीं  उठता  |

 अभीतक  एसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 Contract  System  in  Vishrampur  Coal  Mines  in  Sarguja  District

 3904.  Shri  Subhash  Ahuja:  Will  the  Minister  of  ph  a  i rgy  be  pleased  to

 State  :

 (a)  whether  Contract  system  still  continues  in  the  Vishrampur  Coal  Mine

 in  Sarguja  District  of  Madhya  Pradesh;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 mines
 (c)  whether  Government  will  consider  abolition  of  contract  system  in  coal
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 The  Minister  of  Energy  (Shri  P.  Ramachandran):  (a)  %In  Bishrampur

 Colliery,  contract  labour  is
 engaged  on  works  such  as  construction  of  ventila-

 tion,  construction  and  repair  of  roads,  electrification  of  buildings  and  sawing
 of  sleepers.

 (b)  &  (c)  in  the  categories  of  jobs Contract  system  is  not  adopted

 prohibited
 under  Jaw.  Further,  contractors  have

 to  be
 engaged

 for  jobs  which
 are  of  intermittent  and  emergent  nature.

 Setting  up  of  Hydel  Station  in
 Ladakh

 +3905.  Shrimati  Parvati  Devi:  Will  the  Minister
 of  Energy  be  pleased  to-

 State:

 (a)  whether
 Government  are  considering  a  proposal  regarding  setting  up:

 of  a  Hydel  Station in  Suru  area  of  Ladakh;  and

 (b)  if  so,  when  work is  likely  to  commence  on  this.scheme?

 The  Minister  of  Energy  (Shri  P.  Ramachandran):  (a)  No,  Sir

 (b)  Does  not  arise

 बी०  एच०  fo  एल०  द्वारा  ट्रांसफारमर  GFE,  झांसी  का  उद्घाटन  करन  क  लिय

 दो  लाख  रुपय  खच  किया  जाना

 3906.  श्री  एम०  एस०  हाशिम  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंग  कि  :

 क्या  बी०  एच०  Fo  झांसी  ने  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  श्रीमति  गांधी  दूवारा  16

 1977  को  टासफारमर  फंक्टरी  झांपी  का  उदघाटन  faa  जाने  की  तंयारी  जो  नहीं  हो  सका

 लगभग  दो  लाख  रुपया  खच  किया  था

 ट्रांसफारमर  फक्टरो  झांसी  का  उद्घाटन  किय  जाने  की  क्या  आवश्यकता  थी  जबकि  प्रबंधक

 1976-77  में  52.59  लाख  रुपप्र  का  उत्पादन  कर  चके  है

 दो  लाख  रुपया  किस  प्रकार  ad  किया  गया  और  खरीदी  गई  सामग्री  की  मदों  को  पूर्ण  सूची

 क्या  ;  और

 क्या  उद्घाटत  की  प्रत्याशा  में  कोई  विवरणिका  प्रकाशित  की  गई  थी  जिसमें  20  सूती

 faa  कार्यक्रम  का  प्रचार  फिया  गया  था  और  इन्दिरा  गांधी  की  प्रणंसा  गई  थी  ;  यदि  तो  क्या

 उस  विवरणिका  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आभा  जी  नही ं।

 (@)  प्रख्यात  नेताओं  दवारा  मुख्य  संयंत्र  का  उद्घाटन  किया  जाना  परम्परा  के  विरूद्ध  नहीं  है  ।

 फिर  भो ,  इस  मामले  में  प्रश्न  2)  नड़ीं  उठता  क्योंकि  एसा  कोई  उद्घाटन  नहीं  हुआ है  ।  52.  59  लाख

 रुपये  का  उत्पादन  बहुत  थोड़ा  उत्पादन  था  जो  कि  केवल  एक  उत्पाद  का  था  |

 मछ्य  चेनों ग  खरीदने के  लिए  9,360  रुपये खचं  किये  गये  थे  जिसमें  कर  भो  शामिल हैं  ।

 नमूने  2  नग  में  प्राप्त हो  गये हैँ  ।

 नहीं

 &  6



 ्
 23  1899  )

 लिखित
 उत्तर

 Closure  of  J.  K.  Mills,  Kanpur’

 3907.  Shri  Manohar  Lal:  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to

 State  :

 (a)  whether  it  ‘is  a  fact  that  J.  K.  Mill  (Kailash  Mill)  in  Kanpur  has  been

 lying  closed  for  the  last  2  years  and  about  5000  workers  have  been  rendered

 jobless  as  result  thereof;

 (b)  if  so,  the  action  being  taken  by  Government  to  reopen  this  mill;  and

 (c}  the  reasons  for  its  closure?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  (Shrimati  Abha  Maiti)  :

 (a)  to  (c):  The  J.  K.  Cotton  Manufacturing  Company,  Kanpur  has  been

 lying  closed  since  Ist  October  1976  rendering  about  2276  workers  jobless.  The

 closure  is  resorted  to  be  due  to  financial  difficulties.  As  N.  T.  C.  is  already
 shouldering  heavy  burden  of  managing  105  textile  mills,  Govern-

 ment  is  not  in  fayour  of  taking  more  mills  for  management  by  the  Corpora-
 tion.  However,  if  the  State  Government  comes  up  with  a  viable  proposal  for
 the  take  over  of  the  mill  for  management  under  its  owh  corporation,  the
 Central  Government  would  give  earnest  and  urgent  consideration.  A  copy
 of  the  Survey  report  prepared  by  the  Textile  Commissioner’s  Officers  on  this.
 mill  has  already  been  sent  to  the  State  Government.

 कर्नाटक  में  तापीय  fasta  घर  को  स्थापना

 3908.  श्री  राजश खर  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  कर्नाटक  राज्य  में  रायचूर  जिले  में  कृष्णा  नदीं  पर  एक  तापी  य  बिजली
 घर  स्थापित  किया

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बाते  क्या  हँ
 ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  :  और  (@ ) )  रायचूर  में  ताप  विद्यत्‌  केन्द्र  की  स्थापना

 के  लिए  मं  सूर  विदयत  निगम
 ने  saqalaat  रिपोर्ट  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  को  29  1977

 को  भेजी  थो  ।  इस  व्यवहायंता  रिपोर्ट  को  जांच  केन्द्रीय  विद्य  प्राधिकरण  में  की  जा  रही  है  । क

 मध्य  प्रदेश  में  उद्योगों  क  लिय  लाइसेंस

 3909.  श्री  शरद  यादव :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 वर्ष  1972  से  1976  तक  की  अवधि  में  मध्य  प्रदेश
 में

 क्रितने  उद्योगो ंके  लिए  लाइसेंस

 जारी  किय  गये

 उनमें  से  कितने  उद्योगों  में  उत्प।दन  प्रारम्भ  गया  और

 कितने  उद्योगपतियों  ने  लाइसे नस  प्राप्त  करने  के  बाद  भी  काम  प्रारम्भ  नहीं  किया  है
 >

 उद्योग  मंत्रालय
 में  cart  मंत्री  ( stimatt  आभा  :  1972  से  1976.

 तक  मय  प्रदेश  को  121  औद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किए  गए  थे  |

 इनमें  से  45  लाइसेंस  प्राप्त  फर्मों  में  उत्पादन  करना  शुरू  कर  दिया  है

 तोन  लाइसेंस  प्रतिसंहत  कर  दिए  गए  हँ  तथा  14  लाइसेंसों  के  मामले  में  प्रभावी  कदम

 जार  ऊ
 ् भज थि  शेष  59  लाइसेंस  कार्यान्वयन  की  विभिन्‍न  अवस्थाओं  में  है  ।
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 अन्दमान  तथा  निकोबार  sata  समूह  में  औद्योगिक  परियोजनाओं  की  स्थापना  करना

 3910-  श्री  मनोरंजन  क्या  उद्योग  संती  यह  बत।ने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  वर्ष  1978-79  के  दौरान  संघ  राज्य  क्षत्र  अन्दमान  तथा  निकोबार

 पह  में  इस  क्षेत्र
 के औद्योगिक  पिछड़ेपन  को  दूर  करने  के  लिए  कोई  afcaisaara  स्थापित  करने  की

 योजना  बना  रही  है  ;  और

 क्या  वहां  पर  उद्योग  स्थापित  करनें  वाले  उद्यमियों  को  कोई  विश
 ष  tees  दिये  जा

 हें  और  दि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ( attaat  आभा  माइंती )
 इस  समय

 अंदमान  और  निकोबार  दवीप  समह  में  सरकारी  क्षेत्र  में  औद्योगिक  परियोजनाएं  स्थापित  करने

 का  उद्योग  मंत्रालय  के  विचाराधीन  कोई  विशेष  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 अंदमान  तथा  निकोबार  दूवीप  समूह  का  सम्पूर्ण  क्षेत्र  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़ा  हुआ  घोषित

 किया  गया  है  और  वह  पिछड़े  जिलों/क्षत्रों  में  स्थापिय  किये  जाने  वाले  उद्योगों  को  प्राप्त  निदेश  राज्य

 सहायता  परिवहन  स॑  घो  राजसहायता  सावधि  ऋण  देने  वाली  संस्थाओं  से  fzatad)  वित्त  की  सुविधाएं

 मशोनों  का  आयात  करने  के  लिए  विशेष  सविधायें  कच्चे  माल  तथा  अन्य  प्रोत्साहन  पाने  के  हकदार  हूँ  ।

 Dacoits  in  Bundelkhand,  MP.

 3911.  Shri  Narmada  Prasad  Rai:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be

 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  aware  that  new  organised  gangs  of  dacoits

 have  become  active  in  the  Bundelkhand  area  of  Madhya  Pradesh  who  kid-

 nap  people  and  demand  ransom;

 (b)  whether  the  police  department  of  Madhya  Pradesh  have  failed  to
 smash  the  new  gangs  of  dacoits,  check  the  incidents  of  kidnapping  and  get
 the  kidnapped  people  freed;

 (c)  whether  the  gang  of  dacoit  Hari  Singh  succeeded  in  Kidnapping  and

 escaping  due  to  negligence  of  the  police  on  the  26th  October,  1977  in  Banda
 area  and  if  so,  the  action  taken  by  the  Madhya  Pradesh  Government  in  the
 matter;  and

 (d)  whether  Central  Government  propose  to  take  prompt  action  to  smash
 the  gangs  of  dacoits  in  the  Bundelkhand  area  in  cooperation  with  the  Gov-
 ernment  of  Madhya  Pradesh  and  Uttar  Pradesh?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Dhanik  Lal
 Mandal);  (a)  to  (d):  The  required  information  is  being  collected  from  the
 Government  of  Madhya  Pradesh  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha
 when  it  is  received.

 प्रिवी  पस

 3912.  थ्रो  विनोद  भाई  ato  सेठ  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कूपों  करेंगे  कि  :

 कितने  भूतपूर्व  नरेश  एकमुश्त  प्रिवी  पस  पाने  के  हकदार  @

 भूतपूर्व  नरेशों  को  दी  गई  कोई  एकमुश्त  की  राशि  क्या
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 लिखित  उत्तर at

 क्या  सरकार  का  विचार  कुछ  कम
 माता

 में  पसे  को  शुरू  हरने  अथवा  उस  पर  Yafa-

 लोकन  करने  का

 क्यो  यहू  सच  है  कि  कुछ  Wat  नरेशों  को  एकमुश्त  राशि  का  भुगतान  किया  गया  था  जबकि

 अन्य  नरेशों  के  मामले  में  इसमें  अनावश्यक  रूप  से  विलम्ब  हुआ  था  और  इसे  देने  से  इंकार  क्रिया  war

 और

 यदि  तो  कितनी  राशि  अभी  दी  जानी  है  और  इसे  कब  दिया  जायया  ?

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  और  (a)  28  1971

 से  लागूचंविधान  (26  at  1971  द्वारा  संविधान  में  स्थापित  अनुच्छेद

 363  क  से  प्रिवी-प्सं  समाप्त  हो  गए  और  उनसे  सम्बन्धित  सभी  दायित्वों  और  कत्तंब्यों

 का  उन्मूलन  हो  गया  ।  भारत  सरकार  ने  ATs  नरेशों  को  अनुग्रहपूबंक  अनुदान  के  रूप  में  एक

 मुश्त  नकद  राशि  देने  का  fata  किया  था  ताकि  वे  परिवर्तित  परिस्थिति  में  अपने  को  व्यवस्थित  कर

 सकें  और  वे  कठिनाइयों  को  कम  कर  सके  ।  इस  उद्देश्य  के  लिए  सरका र  द्वारा  बनाई  गई  योजना  के

 किसी  श भतपृवं  शासक  की  मृत्यु  होने  के  मामले  में  यह  अनुग्रहपूबंक  अनुदान  उसकी  विधवा

 qa  अविवा हित  cal  (  और  उसके  पुत्र  की  पहले  मृत्यू  हो  जाने  पर  उसकी  विधवा  को

 दिया  जाना  है  ।  एसे  भूतपूर्व  शासकों  की  संख्या  276  थी  जो  इस  प्रकार  के  अनुग्रहपूव॑क  अनुदानों  के  लिए

 पात्र  थे  ।  उनमें  से  एक  की  अविवाहित  ही  मृत्यु  हो  गई  थो  और  उसके  मामले  में  कोई  अनुदान  प्रदान

 नहीं  किया  जा  सका  ।  अनुमोदित  योजना  के  अनुसार  266  भूतपूर्व  शासकों  को  रुपए

 की  अवुग्रहप्वंक  अनुदान  मंजूर  किये  गये  हैँ  ।

 जी  श्रीमान  ।

 और  केवल  9  भतपृवं  नरेशों  के  मामले  में  awed  अनुदानों  के  रूप  में  लगभग

 68  लाख  रुपए  की  राशि  अदा  करनो  बाकी  है  ।  इसके  दो  ध भूतपवं ८६ ८  राज्यों  अर्थात्‌  वासावाड  और

 घ्लुवई  के  मामले  में  भारों  संख्या  में  दावेदारों  में  से  कुछ  को  इन  दोनों  राज्यों  के  लिए  निर्धारित

 पूर्वक  अनुदान  राशि  का  भुगतान  मिलना  है  ।  सम्बन्धित  व्यक्तियों  द्वारा  इस  उद्देश्य  के  लिए  बनाई  गई

 योजभा  के  अनुसार  अपेक्षित  औपचारिकताएं  पूरी  कर  दिए  जाने  के  बाद  जहे  यह  भुगतान  तुरन्त  कर

 दिए  जाएंगे  ।

 पोलिएस्टर  और  संश्लिष्ट  रेश  स  हाथ  से  कताई  तथा  बनी  गई  खादी  का  उत्पादन

 3913.  श्री  और०  बेंकटरामन  :  क्यां  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पोलिएस्टर  और  संश्लिष्ट  रेशे  से  हाथ से  कताई  तथा  बुनी  गई  खादी  का  उत्पादन  किया

 गया

 क्या  इनका  वाणिज्यिक  विपणन  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हूँ  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आभा  :  और  :  मानव

 निति  रेशों  जैसे  पोलिएस्टर  मिश्रित  खादी  के  उत्पादन  संबंधी  योजना  अभी  प्रयोग  स्तर  पर  है  और

 उसके  ada  का  हिसाब  नहीं  लगाया  गया  है  |
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 3914.  श्री  गोविन्द  मुण्डा  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  सरकार  ने  भूतपूर्व  पैनिक  मि  areal  को  भूमि  के  आबंटन  के  बारे  में  aT  नीति

 को  हाल  में  पुनर्विलोकन  किया

 यदि
 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 गत  दो  वर्षों  के  उड़सा  राज्य  में  जिला-वार  कितने
 भूतपूर्व at

 निकों  की  भूमि  आबंटित

 की  गई  और  विचाराधीन  मामलों  की  संख्या  क्या  है  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन
 :  और  (a): 7agT भूतपूव  संनिकों  को  भूमि  का  आबंटन

 राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 उड़सा  के  संबंध  में  त  ब्यौरे  उपलब्ध  नहीं  है  ।  अपेक्षित  सुचना  भे  जने  के
 लिए

 राज्य

 सरकार  से  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 All-India  Health  Service

 Shri  K.  L.  Lakkapa :

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  had  taken  a  decision  three  years  ago  to  create  an
 All  India  Health  Service  on  the  Pattern  of  I.A.S.,  I.  P.  S.  and  Indian  Forest

 Service;  and  if  so,  the  reasons  for  not  implementing  the  same  so  far;  and

 (b)  if  not,  whether  Government  are  considering  the  question  of  forming
 an  Alj  India  Health  Service  in  the  interest  of  maintaining  high  standard  in
 health  services  and  national  integration?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  5.  D.  Patil):
 (a)  &  (0)  :  Statement  is  laid  on  the  table  of  the  House.

 STATEMENT

 The  All  India  Services  Act,  1951,  was  amended  in  September,  1963  to  pro-
 vide  for  the  creation,  inter  alia,  of  the  Indian  Medical  &  Health  Service.

 2.  Formal  orders  under  Section  24  of  the  All  India  Services  Act,  1951,

 constituting  the  Indian  Medical  &  Health  Service,  with  effect  from  151  Febru-

 ary,  1969,  were  issued.  The  Rules  regarding  recruitment  and  cadre  manage-
 ment  were  also  finalised  in  consultation  with  the  State  Governments  and  the
 Union  Public  Service  Commission  and  notified  in  the  Gazette  of  India.  How-
 ever,  no  action  could  be  taken  either  to  constitute  the  State  Cadres  of  the
 Service  or  to  make  initial  recruitment  thereto  because  seven  State  Governments
 (Assam,  Jammu  &  Kashmir,  Karnataka,  Maharashtra,  Punjab,  Tamil  Nadu  and
 West  Bengal),  who  had  earlier  agreed  to  pattticipate  in  the  Service,  either  with-
 draw  their  consent  or  expressed  reservations  about  the  need  for  the  forma-
 tion  of  this  Service.  As  a  result  of  further  correspondence,  the  Governments
 of  Assam,  Karnataka,  Punjab  and  West  Bengal  again  agreed  to  participate  in
 the  scheme  of  the  Service.  The  Governments  of  Maharashtra,  Jammu  &
 Kashmir  and  Tamil  Nadu,  however,  even  on  reconsideration,  reiterated  their
 earlier  stand  not  to  participate  in  the  scheme  of  the  Service.

 3.  No  final  decision  has  been  taken  on  whether  the  Cadres  of  the  Indian
 Medical  &  Health  Service  should  be  constituted  or  not.
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 आपात  काल  क  दौरान  dae में  भारतीय  पुलिस  सेब के  Brftrarfizal  को  सेवा

 faaa  करना

 3916.  डा०  बलदेव  प्रकाश  :  क्या  गह  मंत्री  ag  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आपात  काल  के  दौरान  पंजाब  पुलिस  से  भारतीय  पुलिस  सेवा  रक  के  कितने  पुलिस

 कारियों  को  नौकरी  से  निकाल  दिया  गया  था  अथवा  समय  से  पव  सेवा-निवत्त  कर  feat  गया

 क्या  सरकार  ने  इन  मामलों  का  पुरनविलोकन  किया  और

 यदि  at,  तोਂ  क्या  कारण  परिणाम  रहे
 ?

 गह  मंत्री  कय, ( शन  चरण  fag)  पंजाब  राज्य  संवर्ग  के  तीन  भारतीय  पुलिस  सेवा  के

 कारियों  को  आपात  काल  के  दौरान  समय  से  पव  सेवा  निवृत्त  कर  fear  गया  था  ।

 और  :
 जी  श्रीमान  ।  उपयुक्त  तीन  aferat hat  में  से  दो  के  समय  से  पूर्व  सेवा

 निवृत्ति  के  निर्णय  को  पुतरीक्षण  करने  पर  ठीक  माना  गया  है  ।  परन्तु  तीसरे  अधिकारी  का  मामला  अभो

 विचाराधीन  है  ।

 पंखा  नइ  दिल्‍ली  पर  यातायात

 3917.  श्री  कठ  प्रकाश  :  TAT  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 या  पंखा  नई  दिल्‍ली  पर  यातायात  में  काफी  वुद्धि  हुई  है  और  ब्तेमान  एक  लेन  इस

 यातयात  के  लिए  अपर्याप्त  है

 यदि  at,  तो  इस  सड़क  को  चौड़ा  करने  और  यातयात  के  लिए  एक  दोहरी  लेन  की  व्यवस्था

 करने  के  लिए  क्षत्र  में  पड़ने  वाले  हिस्से  को  शामिल  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है

 क्या  इस  क्षेत्र  में  यातायात  के  गम्भीर  अवरोध  को  दूर  करने  की  दृष्टि  से  इस  सड़क  पर  रेलवे

 कार्तिग पर  एक  उपरि  पुल  अथवा  उपमार्ग  का  निर्माण  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव है

 यदि  तो  उसका  स्वरूप  क्या  है  और  इसका  निर्माण  कब  शुरू  किया  जाएगा

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  चांद  राम )  हां  ॥

 (@)  मौजूदा  एक  लेन  (12  पंखा  रोड़  को  नजफगढ़  सड़क  से  रेलव  स्टेशन  क्राशिंग  तक

 दोलेन  (24  Be)  के  लिए  पहले  ही  चौड़ा  कर  दिया  गया  है  ।  नजफगढ़  सड़क  क्रासिंग  से  मायापरी

 क्रासिंग  तक  प्रत्य  के  (  24  के  लिए  4  लेत  विभाजित  यानम्गगं  तथा  मायापुरी  क्रासिंग  से  रेलवे

 स्टशन  तक  3  लेन  यान  पाग  (  36  को  चौड़ा  करने  का  और  काय  क्र  पहले ही  चल  रहा  है  |  छावनी

 के  अधिकारियों  से  अपने  क्षेत्र  के  भाग  के  चौड़ा  करने  के  लिए  आवश्यक  areal  करने  का  अनुरोध

 किया  गया  है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 ठोस  विस्फोटक  लरीकों  हारा  कोयला  खनल

 3918.  श्री  बी०  एन०  fag:  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीयकरण  के  पूर्व  विस्फोटकों  के  जारिए  ठोस  विस्फोटन  तरीकों  द्वारा  कोयला

 जिसकी  खान  सुर  परिषद्‌ के  निदेशक  द्वारा  मनाई  कर  दी  गई  की  अब  अनुमति  दी  गई  और

 यदि  तो  इसकी  कबसे  अनुमति  वी  गई  है  और  उसके  क्या  कारण  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पा०  aaa)  :  व  (@)  :  एसा  कोई  नियम  नहीं  है  जिसके द्वारा
 केवल

 गस  वाली  खानों  को  छोड़कर  अन्य  खानों  में  ठोस  विस्फोटन  तरी कों  के  प्रयोग  पर  प्रतिबंध  हो  ।  वास्तव

 में  तो  ठोस  विस्फोटन  की  अनुमति  सबसे  पहले  मुख्य  खान  निरीक्षक  (nel  खान  ने

 1968  में  वी  थी  ।  ठोस  विस्फोटन  प्रणाली  का  प्रयोग  करने  से  कोयला  काटने  की  मशीनों  और  उनकी

 बिजली  से  चलने  वालो  सहायक  मशोनों  की  जरूरत  नहीं  पड़ती  इसके  द्वारा  काम  करने  की  क्षमता  भी

 बढ़  जाती  है  क्योंकि  इस  प्रणाली  से  कोयला  काटने  की  मशीनों  के  प्रयोग  में  निहित  बार  बार  किया  जाने

 वाला  safari  काम  नहीं  करना  पड़ता  ।  ठोस  विस्फोटन  प्रणाली  सुरक्षित  और  किफायती  है  ।

 Purchase  of  Cotton  Bales,  by  Vinod  Mills  Co.  Ltd.,  Ujjain  from  Cotton

 Corporation  of  India

 3919.  Shri  Rameshar  Patidar:  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased.
 to  state  the  number  of  cotton  bales  purchased  by  the  Vinod  Mills  Co.  Ltd..

 Ujjain  (M.  P.)  during  January-December,  1976  from  the  Cotton  Corporation
 of  India  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  (Shrimati  Abha  Maiti)
 e o

 335  bales  of  cotton  were  purchased  by  the  Vinod  Mills  Co.  Lid.,  Ujjain
 during  1976  (January-December)  from  the  Cotton  Corporation  of  India.

 Contract  to  Bharat  Heavy  Electricals  in  Libya

 3920.  Shri  Bhanu  Kumar  Shastri:  Will  the  Minister  be

 pleased  to  state:
 of  Industry

 (a)  the  value  in  crores  of  rupees  of  the  contract  awarded  to  Bharat  Heavy
 Electricals  in  Libya  alongwith  the  main  terms  and  conditions  governing  the
 contract;  and

 (b)  the  time  by  which  the  work  will  be  completed?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  (Shrimati  Abha  Maiti)  :
 (a)  The  value  of  contract  awarded  to  BHEL  in  Libya  is  1.1)  32,393,157,
 which  works  out  to  Rs.  96.88  crores  approximately,  at  the  exchange  rate  of
 LD  l=  Rs.  30.  A  statement,  coverning  the  main  terms  and  conditions  of  the
 contract  is  attached.

 (0)  :  The  commissioning  dates  of  two  units,  under  the  contract,  are  as
 under

 Unit  I  by  29th  June,  1979.

 Unit  दा  by  29th  December,  1979.

 In  terms  of  the  contract,  the  Power  Station  has  also  to  be  operated  and
 mai  ntained  for  a  period  of  2  years  by  BHEL,  with  an  option  to  the  customer
 to  extend  this  period  for  another  2  years,
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 STATEMENT

 MAIN  TERMS  AND  CONDITIONS

 (A)  Payment  of  the  C&F  Value  of  Plant  imported  to  a  Libyan  Port  shall
 be  made  in  the  following  manner

 (i)  20%  within  45  days  of  signing  the  Contract  paid  by  direct  transfer

 in  U.  S.  dollars  to  Contractor’s  bank  at  New  Delhi.  Release  of
 this  payment  shall  be  conditional  on

 (a)  Registration  of  the  Contract  and  submission  of  a  letter  of  guar-
 antee  from  a  Libyan  Bank  in  the  same  currency  both  within  15

 days  of  the  signing  of  the  Contract.

 (b)  The  Contractor  taking  over  the  Site  and  receipt  by  the  Engineer
 of  the  Master  Programme  Clause  6.06.

 The  letter  of  Guarantee  will  be  reduced  automatically  by  20%  of  the
 value  of  each  shipment.

 (ii)  50%  (ie.  upto  70%  including  advance  payment)  against  each  ship-
 ment  on  the  presentation  of  shipping  documents.  All  costs  of  stor-

 age  and  insurance  incurred  shall  be  borne  by  the  Contractor.

 of The  employer  shall  open  an  irrevocable  divisible  and  confirmed  letter
 credit  in  U.  S.  dollars  to  cover  the  above  payments  valued  at  50%  of  the  C&F

 value.  This  letter  of  Credit  shall  be  opened  within  three  months  of

 by  the  employer  of

 (a)  the  draft  of  the  Letter  of  Credit;

 (b)  the  policy  for  Marine  Insurance  from  a  Libyan  Insurance  Company;

 (c)  a  statement  from  the  Contractor  that  the  first  shipment  will  be  made

 within  3  months.

 The  Letter  of  Credit  shall  be  in  3  stages.  Each  stage  shall  have  a  value

 equal  to  one  third  of  the  total  value  of  the  credit.  The  first  stage  shall  be

 available  at  the  date  of  opening  of  the  Letter  of  Credit.  The  Letter  of  Credit
 shall  be  worded  so  that  the  increases  at  both  the  second  and  third  stages  shall
 be  automatic  when  the  value  of  the  remaining  credit  has  been  reduced  to
 below  (U.S.  $  2  million.

 The  charges  for  opening  the  Letter  of  Credit  and  increasing  its  value  shall
 be  borne  by  the  Employer.  Any  charges  for  confirmation  of  the  Letter  of
 Credit  shall  be  borne  by  the  Contractor.

 The  Letter  of  Credit  shall  remain  valid  until  28  days  after  the  final  taking
 Over  certificates  for  the  works.  The  Letter  of  Credit  shall  be  worded  so  that

 shipping  documents  include  a  certificate  that  the  respective  shipment  has

 arrived  at  Tripoli  Port.

 (iii)  20%  (ie.  upto  90%  including  advance  payment)  within  28  days  of

 the  issue  of  interim  certificates  on  erection  completion  of  major

 contained  parts  or  sections  of  the  Plant  whose  price  is  clearly  stat-

 ed  in  the  Contract  documents  and  Schedules  of  Prices,  but  not  for

 work  which  is  in  advance  of  programme.
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 (iv)  5%  (ie.  upto  95%  including  advance  payment)  within  28  days  of  the
 issue  of  interim  certificates  on  Taking-Over,

 (v)  The  balance  of  the  C&F  portion  of  the  Contract  Price  within  28

 days  following  the  issue  of  Taking  Over  Certificates  in  exchange  for

 a  Letter  of  Guarantee  from  a  Libyan  Bank  in  the  same  amount  valid
 until  the  end  of  the  maintenance  period

 The  payments  under  (a)  (ii),  (a)  (iv)  and  (a)  (४)  above  will  be  paid  by
 direct  transfer  in  U.S.  dollars  to  the  Contractor’s  bank  in  New

 Delhi.

 (B)  The  remainder  of  the  Contract  Price  covering  transport
 in  Libya,

 Site  erection,  Civil
 Engineering  Works,  operating  and  maintenance  staff  and

 insurance  shall  be  paid  in  Libyan  Dinars.  Payment  of  the  Libyan  Dinar

 portion  shall  be  made  to  the  Comntractor’s  Local  Bank  in  Tripoli  in  the

 following  manner

 (i)  20%  within  45  days  of  signing  the  contract  Release  of  this  pay-
 ment  shall  be  conditional  on

 (a)  Registration  of  the  Contract  and  submission  of  a  Letter  of  Guaran-

 tee  from  a  Libyan  Bank  in  the  same  currency  both  within  15

 days  of  the  signing  of  the  Contract.

 (b)  The  Contractor  taking  over  the  Site  and  Receipt  by  the  Engineer
 of  the  Master  Programme  Clause  6.06

 The  Letter  of  Guarantee  will  be  reduced  automatically  by  20%  of  the

 value  of  each  interim  certificate

 (ii)  70%  (i.e.  upto  90%  including  advance  payment)  of  the  value  of  the
 work  duly  certified  within  28  days  of  the  issue  of  interim  certificates

 on  a  monthly  basis

 (iii)  %  (i.e.  upto  95%  including  advance  payment)  within  28  days  of

 the  issue  of  interim  certificates.

 (iv)  The  balance  of  the  Libyan  Dinar  portion  of  the
 Contract  Price,  टान

 cluding  Operating  and  Maintenance  Staff,  within  28  days  following
 the  issue  of  Taking  Over  Certificates

 in  exchange  for  a  Letter  of

 Guarantee  from  a  Libyan  bank  in  the  same  amount  valid  until  the
 end  of  the  maintenance  period.

 हि ह  80%  (i.e.  upto  100%  including  advance  payment)  of  the  value  of

 services  of  operating  and  maintenance  staff  within  28  days  of  the

 presentation  of  monthly  invoices.

 Formation  of  Hindustan  Paper  Corporation

 3921.  Shri  Ram  Morti:  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state

 (a)  the  date  on  which  the  Hindustan  Paper  Corporation  was  formed  and
 the  total  amount  spent  thereon  so  far;

 (b)  whether  any  units  of  the  said  Corporation  has  been  commissioned;
 if  not,  the  reasons  therefor,  and

 the (c)  the  countries  visited  by  the  Chairman  of  the  said  Corporation,
 number  of  visits  and  the  objects  thereof  together  with  the  amount  of  expen-
 diture  incurred  on  each  yisit?
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 1899.  )

 ‘The  Minister  ot  State.  in  fhe  Ministry  of  Industry  (Shutinati  औै णिद  Maiti) :
 (8)  The  Hindustan  Paper  Corporation  was  incorporated  on  the  29th  May,
 1970.  The  total  expenditure  on  various  projects  of  the  Corporation  upto
 November,  1977  is  Rs.  6,798  lakhs.

 (b)  There  is,  at  present,  only  one  running  mill  viz.  Mandya  National

 Paper  Mills,  a  sick  mill  taken  over  by  the  Hindustan  Paper  Corporation  on

 2nd  January  1974.

 Approval  was  given  in  July  1972  for  the  setting  up  in  Nagaland  of  an

 integrated  Pulp  &  Paper  Mill  with  a  capacity  of  33,000  tonnes  per  annum.  The

 implementation  of  the  project  is  in  progress  and  it  is  expected  to  be  commis-

 sioned  by  the  end  of  1978.

 Setting  up  of  a  newsprint  project  in  Kottayam  District  of  Kerala  State  by
 the  Hindustan  Paper  Corporation  for  the  manufacture  of  newsprint.  of  80,000
 tonnes  per  annum  was  cleared  from  investment  angle  in  August,  1974.  Subs-
 fantial  progress  has  been  made  in  the  implementation  and  the  project  is  expect
 ed  to  be  commissioned  by  tht  middle  of  1979.

 Approval  was  given  by  the  Government  in  March,  1977  for  setting  up
 or  two  integrated  Pulp  &  Paper  mills  in  the  District  of  Nowgong  and

 Cachar  of  Assam  with  a  capacity  of  1,00,000  tonnes  per  annum  each.  Orders
 for  long  delivery  items  like  Power  Boiler  etc.  have  been  placed  during  this

 year.  The  Nowg  ong  Plant  is  expected  to  be
 commissioned  by

 the  end  of  1980
 and  the  Cachar  Plant  by  the  end  of  1981.

 (c)  Details  are  given  in  the  statement  attached.

 [Placed  in  Library.  See  No.  L.  T.  1359/77}

 भारत
 औप्यालमिक  ग्लास  दुर्गापुर  में  फाइबर  twa  बंनानेक  लिए एक  .

 संयंत्र

 3922.  att  कृष्ण  चन्द्र  हात्दर  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  HaT  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारत  औप्थालमिक  ग्लास  दुर्गापुर  में  फाइबर  ग्लास  बनाने  के

 लिए  एक  संयंत्र  लगाने  का  निण॑य  किया  और

 यदि  तो  इस  dda  को  कब  चालूं  किया  जाएगी  ?

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  आभा  :  (¥)  और  (@)  :  ् ्
 भारत

 आप्था

 foam  ग्लास  दुर्गापुर  ०जी  को  4000  टन  प्रतिवर्ष  फाइबर  ग्लास  का

 निर्माण  करने  के  लिए  18-6-1977 को  एक  आशय  पत्र  स्वीकृत  किया  war  था  ।  भारते  आप्थाल्मिक

 ग्लास  लिमिटेड
 द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  संभाव्यता  रिपोर्ट पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।  प्रस्तावित  संयंत्र

 से  चलने  लगेगा  यह  अभी  नहीं  बताया  जा  सकता

 भारतीय  जन  संचार  संस्थान  में  की  नियुक्ति

 3923.  थ्री  पद्युम्न  बाल  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि

 थ

 क्या  यह  सच  है  कि  आपात  स्थिति  के  अन्यायपूर्ण  दिनों  में  भारतीय  जन  संचार
 नई  दिल्‍ली  के  संकाय  में  एक  पकी  नियुक्ति  की  गई
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 anion

 Agrahayana  22,
 1859

 (Saka)

 यदि  at,  तो  क्या  उस  व्यक्ति  के  पास  विज्ञापित  पद  के  लिए
 अपेक्षित  अहंता और  अनुभव

 क्या  यह  सच  है  कि  डायरेक्टर ने  इसी  संस्थान  के  एक  प्रोफेसर को  उस  व्यक्ति  जिसने

 यूनाइटेड  किंगडम  में  पाठयक्रम  में  उपस्थित  हुए  बिना  वहां  से  गलत  प्रमाण-पत्र  दिया  कायंकलापों

 की  जांच  करने  के  लिए  नियुक्त  और

 यदि  कोई  विषमता  है  तो  अब  तक  इस  बारे  में  क्या  की  गई  है  और  तत्संबंधी मुख्य

 ब्यौरा क्या  है  ?

 सूचना  और प्रसारण मंत्री  (x  लाल  कृष्ण  आडवाणी
 :  हां  ।  उक्त  पद

 के  लिए

 सम्बन्धित  व्यक्ति  का  चयन  आपातस्थिति  की  घोषणा  से  पहले  किया  गया  था  |

 उक्त  पद  के  लिए  निर्धारित  शैक्षिक  अहंता एं  अर्थात  मास्टर  डिग्री  या  विशेष  मामलों

 में  शिथिल की  जा  सकतो थी  ।  जो  बी  ०एस०सी ०  (ga)  को  एक  चयन  समिति  द्वारा

 योग्यता  के  आधार  पर  चुना  गया  था  |

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 भारतीय  जन  संचार  संस्थान  मं  भारतीय  तथा  विदशी  विद्वानोंक  बीच  भंदभाव

 3924.  डिंगल  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 जन  संचार  संस्थान  जहां  तक  काय क्षत्र  के  अध्ययन  छात्र

 वृत्तियां  तथा  अन्य  बातो  का  सम्बन्ध  भारतोय  तथा  विदेशी  fagarat  के  बीच  कोई  भेदभाव  बरता

 जाता है  ;  और

 यदि  तो  उक्त  संस्थान  ने  इस  भेदभाव  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कारंवाई  की  है

 और  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना और
 प्रसारण  मंत्री  (=i  लाल  कृष्ण  Tsai)

 :  और  ६  काय॑  क्षेत्र  के
 अध्ययन  तथा  अन्य  शेक्षिक  और  व्यावसायिक  मामलो  के  लिए  भारतोय  और  बिदेशी  विद्वानों
 के  बीच  कोई

 भेदभाव  नहीं  वरता  जाता  ।  प्रायोजित  विदेशी  विद्वानों  को

 विशेष  राष्ट्रमंडल  अफ्रोका  सहायता  अंतराष्ट्रीय  तकनौकी  और  आधिक  सहयोग  कार्यक्रम

 तथा  भारत  और  अन्य  देशों  के  बोच  दिवपक्षोय  सांस्कृतिक  करारों  के  अंतरगत  छात्र  वृत्तियों  तथा  अन्य

 भत्तों  जेसे  अतिरिक्त  लाभ  मिलते  हैं  जो  भारतीय  विद्वानो  को  उपलब्ध
 नहीं

 है  ।

 संसाधनों का  पता  लगाया  जाना

 3925.
 श्री  राजकेशर  सिंह

 :
 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (%)  कया
 एको  कृत  ग्रामीण  विकास  हेतु  उद्देश्यपूर्ण  तथा  उत्पादन काय  वाहियों  के  लिए  औद्योगिक

 एककों  को  समथ  बनाने  की  दृष्टि  से  सरका र  द्वारा  संसाधनों  का  पता  लगाया  जिसकी  आवश्यकता

 होगी
 और  देहातों  में  उपलब्ध  आवश्यक  है  ;
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 क्या  इस  दिशा  में  प्रयास  किए  गए  हैँ  ;  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  और  यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस

 दिशा  में  प्रयासों  को  एकोक़ृत  करने  का  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (aad  आभा  और  ॥  प्रामीण

 क्षेत्रों  में  गैर-खेतिहर  रोजगार  के  अवसरों  को  बढ़ाकर  एकोकृत  ग्रामीण  विकास  किया  जा  सकता

 है  ।  आवश्यक  तथा  उपलब्ध  संताधनों  का  पता  लगने  पर  हो  गर-खेतिहूर  रोजगार  के  अवसरों  को

 बढ़ाना  संभव  होगा  ।  समय-समय  पर  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  आधा  रित  उपयुक्त  कार्यक्रम  बनाने

 के  लिए  स्थानीय  संसाधनों  का  पता  लगाने  हेतु  सर्वेक्षण  किए  जाते  हैं  ।  ग्रामोण  उद्योग  परियोजना

 कार्यक्र  गैर-खोतिहर  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  करके  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  में  अपना  योगदान

 देने  का  प्रयास  करता है  ।  स्थानीय  संसाधनों  के  आधार  पर  गर-खेतिहर  रोजगार  के  अवसरों  को

 बढ़ाकर  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  अखिल  भारतीय  हस्तशिल्प  ae  और  अखिल

 भा रतोय  हयकरधा  बोड़े  जैसे  अभिकरण  भी  एको  कृत  प्रामोण  विकास  करने  में  सहायता  कर  रहे  |

 एकी  क्त  ग्रामीण  विकास  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  सरकार  समय-समय  पर  इन  अभिकरणों  के

 कायों  का  समन्वय  करने  के  लिए  उचित  कदम  उठाती  है  ।  सरका र  यह  भो  जानती  है  कि  एकीकृत  ग्रामीण

 विकास,करने  के  लिए  सामाजिक  संचार  आदि  जैसे  काय  क्रमों  को  साथ-साथ  चलाना  जरूरी

 ये  TAA  हमारो  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  अभिन्न  अंग  हैं  ।

 21  कोला  बाटलिंग  संयंत्रों  में  उत्पादन  बन्द  होने  हुई  राजस्व  को  हानि

 3926.  श्री  मल्लिकार्जुन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  ag  जुलाई  से  देश  में  21  कोका  कोला  बाटलिगं  संयंत्रों  में  उत्पादन  बन्द  हो  जाने

 के  कारण  हुई  राजस्व  को  हानि  के  सम्बन्ध  में  सरका र  का  कोई  काय  वाही  करने  का  विचार  और

 वर्ष  1976 में  इन  21  कोका  कोला  बाटलिगं  संयंत्रों  के  चलने  से  उत्पादन  बिक्री कर
 और  चूंगो  आदि  के  रूप  में  सरकार  को  कितना  राजस्व  प्राप्त  होता  था  ?

 उद्योग  मंत्रालय  मे  राज्य  मंत्री  आभा  :  (a)  और  ॥  कोका  कोला
 का

 उत्पादन
 बन्द  होने  के  पश्चात्‌  अनेक  नये  पेय  बाजार में  आ  गये  हैँ  ।  कोका  कोला  का  उत्पादन बन्द  होने

 के
 कारण

 राजस्व  में  हुई  किसो  प्रकार  को  घटा-बढ़ी  के  बारे  में  वित्त  ae  समाप्त  होने के  बाद  ही  पता

 चलेगा  वित्तोय  ad  1976-1977 के  दौरान  कोका  कोला  सहित  एरियेटेड  वाटर  की  बिक्री  से

 उत्तादन  शुल्क  के  रूप  में  कूल  13.07  करोड़  रुपये  को  राशि  का  राजस्व  प्राप्त  हुआ  था  ।  प्रत्येकਂ  एकक
 के  अलग  अलग  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  चूंकि  बिक्रो  कर  और  चुंगी  कर  राज्यों  के  विषय  अतः  कोका

 कोला  बार्टालिंग  संयंत्रों  के  चलने  से  इन  दोनों  करों  से  राज्य  सरकारों  द्वारा  अजित  किए  गए  राजस्व

 को  राशि के  बारे  में  भारत  सरकार  को  कोई  जानकारों  नहीं  है

 पिछड़  क्षेत्रों  में  स्थापित  किए  जाने  वाल  नय  से  age  feat  जाने  वाला  ब्याज

 3927.  श्री  आर०  क  अमीन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्थापित  किये  जाने  वाले  नये  उद्योगों  से  यद्यपि  सरकार का  9  प्रतिशत

 व्याज  वसूल  करने  का  प्रस्ताव  परन्तु  बैंक  और  अन्य  वित्तोय  संस्थायें  ऊंची  दर  पर  व्याज  वसूल  कर

 रही  हे  ;
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 Answers  December  14,  1977
 विधा

 (a)  wala,
 शैडों  और  अन्य  वर्ट

 त्न
 के  आवंटन  के  लिए  बैकों  और  वित्तीय  संस्थ  ओं  द्वारा  किन -

 किन  दरों  पर  व्याज  वसूल  किया  जाता  है  और  सरकार  ऊंची  दर  पर  व्याज  वसूल  करने  से  उन्हें

 किस  प्रकार  रोकेगी  ;  और

 विभिन्न  राज्यों  में  विभिन्त  पूंजो  कऋणों  पर  वसुल  किय  जाने  वाले  व्याज  का  पुथक  पथक

 ब्यौरा  कैया  है
 ?

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्य  संत्री  आभा  ::  (@  से  :  भारतोय  विकास
 बक

 डी ०  ajo  द्वारा  चलाई  जा  रही  रियायतों  वित्त  योजना  में  आई  oF}  ०  बौ०  argo

 से  6%%  रियायतोਂ  दर  पर  पुनः  वित्तोयन  का  लाभ  उठाते  हुए  चुने  हुए  पिछड़े  क्षेत्रों  में  हकदार  बैंकों

 और  वित्तोय  संस्थानों  द्वारा  9.  दर  पर  ऋण  थ्वो  करने  को  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 अभो  तक  केवल  राज्य  वित्तोय  निगमों  ने  हो  आई०  Sto  बो०  आई०  को  सुविधा  से  लाभ  उठाया

 है  और  बेंकों  ने
 पुनः  वित्तोयन  योजना  का  बहुत  कम  लाभ  उठाया  है  ।  संघ  वित्त  मंत्रो  ह] [ठ  अध्यक्षता  में

 सरकारी क्षेत्र  क ेचोफ
 एक्जोक्यूटिवों  की  हाल  में  हुई  don  में  इस  पर  सहमति  हो  गई  थी  कि  वाणिज्यिक

 बैंको  को  आई०  डी०  बो०  आई०  को  पुनः  वित्तीयन  सुविधा  से  लाभ  उठाना  चाहिए  तथा  पिछड़े  क्षेत्रो

 के  विकास  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  आ  fo  Sto  बो ०  आई  के  परामर्श  से  माग  में  आ  रुकावटों  को

 दुर  करने  का  प्रयत्न  करना  चाहिये  .।

 विभिन्‍न  प्रकार  के  प  जो  ऋणों  पर  ली  जाने  वा  ली  ब्याज  की  दर  प्रत्येक  राज्य  और  योजना  पर  farq-

 भिन्न  होतो  है  जो  आम  तौर  पर  लगभग  12k  के  बीच  होती  है  ।

 कमरा  बतान  वाल  कारखान

 3928.  श्री  राज  saz  राव  क्या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंग  कि

 (3)  हमारे  देश  में  कमरा  वाले  कितने  कारखाने  है

 उन  कारखानों के  नाम  क्या  है

 क्या  ये  कमरे  अन्य  देशों  में  बनाये  गये  कमरों  के  साथ  प्रतियोगिता
 करने

 योग्य
 और

 यदि  तो  अन्य  देशों  के  बराबर  आने  के
 लिए  भारत  सरकार  का  विचार  क्या  कायं  वाही

 करने का  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  (stadt  और  संगठित

 क्षेत्र  में  कैमरों  का  निर्माण  करने  वाले  दो  एकक  है  ।  वे  ये  है

 (1)  नेशनल  qe ret  कलकत्ता  |

 सरकार  का  उपक्रम

 (2)  न्यू  इण्डिया  बड़ौदा  ।

 मिम्सलिखित एकक  लघु  क्षेत्र  में  है

 (1)  कमरा  ata  प्राइवट  बम्बई  |

 (2)  स्टण्डड  मद्रास

 (3)  दी  स्टेष्डड  मद्रास  |

 (4)  के०  बी०  SeStey  लखनऊ
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 23  1899.  ( ta) )  लिखित  उत्तर
 ‘wens

 और  :  देश  में  अधिकतर  बाक्स  टाइप  फोल्डिंग  और  प्रोसेस  का  ही  निर्माण  किया  जाता

 फिर  भी  मेसस  न्यू  इण्डिया  इन्डस्ट्रीज  केवल  निर्यात  करने  के  लिए  35  fro  मी ०  के
 जेबो

 केमरे

 का  निर्माण  भी  कर  रही  है  |

 शौकीनों  तथा  पेशेवरों  और  अनुसंधान  प्रयोग  शालाओं  आदि  जसे  विभिन्‍न
 अभिक  रणों

 के
 लिए  अच्छी  किस्म

 के
 कैमरों  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते

 हुए
 भारत  सरकार  ने  35.0

 fro  मी०  के  लेन्स-शटर  कमरों  सिंगल-लेन्स-रिफ्लेक्स  कंमरों  का  निर्माण  करने  को  मेससे

 नेशनल  इस्ट्रमेंट्स
 कलकत्ता  की  योजना  को  स्वीकृति  दे  दी  है  ।  ्. ः मसस  रेगला ८५  वर्की

 के०
 जी  ०  पश्चिमी  जमंनी  के  साथ  विदेशी  सहयोंग  करने  के  लिए  भी  स्वी  कृति  दे  दो

 गई  है
 तथा

 इसका
 उत्पादन

 से  ट

 हाल  ही  में  शुरू  कर  दिया  गया  है  ।  अन्य  देशों  में  बनाए  जा  र  ev  मरो  की  तुलना  में  किस्म  को  देखते

 ये  केमरे  अच्छे  होते हैं  ।

 fase  और  adage  क  fla  ब्रह्मपुत्र
 पर  पुल  का  निर्माण

 3929.  श्री  got  सिन्हा :  क्या गृह  मंत्री बताने  की  कृपा  करेंगे  fe  :

 सरकार  को  सिलघाट  और  तेजपुर  के  बीच  दूसरे  पुल  का  निर्माण
 करने

 ने  के  लिए  धन  की

 मंजू  के  लिए  उत्तर  पूर्वी  परिषद  से  मांग  प्राप्त  हुई

 यदि  हां  क्या  सरकार का  ब्रहममपुत्न  नदी के  दोनों  किना रे  पर  रहने  वाले  असम  और  अरुण [<+

 चल  प्रदेश  के  लोगों  के  लिए  इसको  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  पुल  के  निर्माण  के  लिए  धन

 देने  का  विचार  है  ;  और

 पुल  का  निर्माण  कार्य  कब  तक  पुरा  होगा
 ?

 गृह  संत्रालय म  राज्य  मंत्री  धनिक लाल  1978-79  के  लिए  वारिक  योजना
 के  मसौदे  में  उत्तर  पूर्वी  परिषद  में  प्रस्ताव  किया  है  कि  यह  परियोजना  एक

 क ेकेन्द्रीय  योजना
 के  रूप  में

 ली  जाए  अथवा  एक  क्षेत्रीय  परियोजना  के  रूप  में  इसके  निर्माण
 के  लिए  विश ेशेष  आबंटन  किया  जाए

 वार्षिक  योजना  का  मसौदा  योजना  आयोग  में  विचा  राघो  न  है  ।  परियोजना  के  निधिक  रण

 के  बारे  में  अभो  तक  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  |

 प्रश्त  नहीं

 सनिक  कमंचारियों  को  पंशन

 3930.  शी  बलदेव  fag  जतरोतिया  :  क्या  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंग  कि

 क्या  सनिक  कमंचारियों  की  पेंशन  के  लिए  age  सेवा  हेतु  रक  में  2  aa  को  सेवा  की

 शतं  पर  सरकार  पुविचार  कर  रहो  है  ताकि  उसे  केन्द्रीय  सरकार  के  असैनिक  के  के  स्तर

 पर  लगाए  जा  सके  जिनका  पेंशन  का  निर्धारण  गत  दस  महोने  के  वेतन  के  आधार  पर  होता  जबकि

 पहले  3  वर्षीय  वतन  कै  आधार  पर  होता  था  ;

 (@)
 क्या वें  सेनिक  जो  एक  feat  लिए  भो  स्थायी  रक

 पर  नियुक्त  होते  उसर
 प्रत्यथा  उपर  सेवा  अवधि  के  आधा

 el कद पर  aa  प्राप्त  करने रेक
 भी

 Tq  पाने  के  हकदार हो  जाते हैं  जो  2

 के  हकदार  होते  हैं  ;
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 Agrahayana  23,  1899  (Saka)
 Written

 Answers
 =o  enamel

 क्या  जिन्हें  अनुभव  के  आधार  पर  SY r tat  से  एस०  एल०  अधिकारियों  के  रूप  में  कमीशन  दिये

 जाता है  उन  के  और  अन्य  जो  ०  डो०  अधिकारियों  के  ara  कार्यकारो  तथा  स्थायो  रक  दिये  जाने  में

 असंगति  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  असंगति  को  दूर  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रहा  है  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  )  और  (z  :  सेनिक  पेंशन  संहिता  और  सिविल  पेंशन  संहिता

 में  मूल-भूत  अन्तर है  ।  सिविल  नियमों  के  अन्तरगत  पेंशन  को  गणना  पिछले  दस  महोनों  को  औसत

 asa tt  के  आधार  पर  को  जातों  जबकि  सैनिक  पेंशन  का  निर्धारण  प्रत्येक  रक  के  अधिकतम  वेतन

 के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।  परन्तु  सेता  कार्मिकों  को  किसो  विशिष्ट  रक  को  पेंशन  का  हकदार  बनने

 के  लिए  sate  में  कम  से  कम  2  वर्ष  को  सेवा  करनो  होतो  है  भलेहो  उस  रक  में  वे  स्थायो  आधार  पर

 अथवा  सत्रतत  काय करो  आधार  पर  fala  हो  ।  1-3-76  से  प्रभावो  सरकारो  आदेशों  के  परिणाम

 जित के  सिविल  पेंशन  को  36  महू  को  औसतन  परिलब्धियों  के  स्थान  पर  10

 महीनों  की  ओततन  परिलब्धियों  पर  की  जाती  इस  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  कि  क्या  सेना

 कार्मिकों  के  मामले  में  नियमों  को  उदार  बंत।ने  को  कोई  आवश्यकता  है  ।

 जो  विशेष  सूची  अफसरों  तथा  नौसेना  और  वायुसेना  के  तदनुरुपी  अफसरों  का  पण

 रुप  से  एक  अलग  संतरे  होते  के  कारण  उनको  पदोन्तति  के  नियम  को  नियमित  कमोशंड  अफसरों  को

 लागू  नियमों  से  fara  हैं  ।

 सरकार  प्रकार  के  fay  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  कर  रहो  है  I.

 पांडिचेरी  में  निर्धारित  अधि  से  अधिक  समय  तक  रहने  वाले  faafaat  की  संख्या

 3931.  थो  amy  गोपाल  :  क्या  गृह  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 अरविन्द  के  तत्वाधान  में  पाण्डिचेरो  /  तमिलनाडू  में  आ  रोविल्ले  में  रहने  के  लिए

 कितने  विदेशियों  को  वोसा  दिया

 क्या  यह  सच  है  कि  थे  व्यक्ति  वोसा  को  अवधि  समाप्त  हो  जाने  के  बाबजूद  भारत  में  रह

 रह ेहै
 और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्या  यह  भो  सब  है  क्रि  ये  आब्रजक  देश  के  कानूनों  का  उल्लंघन  कर  रहे  अभद्र  व्यवहार
 कर  रहे  हैं  तथा  इन  व्यक्तियों  के  प्रयोजकों  ने  इन  विदेशियों  के  अच्छे  सद्व्यवहार  के  लिए

 दी  गई  गांरटी  वापस  ले  ली  है  ?

 गह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (ait  धनिक  लाल
 :.  अरविन्द  सीसा  इटी  के  प्रयोजन  में

 पिछले  कई  वर्षों  से  आरोविल्ले  में  विदेशी  आते
 रहे  हैं

 जिस  अवधि  के  लिए  सूचना  मांगी  गई

 विनिर्दिष्ट  नहीं  की  गई  ठीक  ठीक  संख्या  बताना  संभव  नहीं  है  ।

 जी  श्रीमान्‌  ।

 आरोविल्ले  में  दो  दलों  के  बोच  विवाद  हो  > > > ने  के  कारण  कानून  उल्लंघन  को  क्‌्छ भ  घटनाएं

 हुई  है  ।  कुछ  आपराधिक  मामले  दर्ज  किए  गए  हैं  ।
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 -Hampering  of  Development  in  Industry,  Agriculture  and  Construction  of
 Houses  due  to  Shortage  of  Cement

 3932.  Shri  Ganga  Bhakt  Singh:  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased
 state:

 (a)  whether  the  development  activities  in  the  fields  of  industry,  agriculture
 and  construction  of  houses  have  been  hampered  as  a  result  of  acute  shortage

 Of  cement  in  the  country  and  the  estimated  demand  of  cement  at  present,

 (b)  the  estimated  production  of  cement  during  the  current  year  and  the

 production  thereof  last  year;  and

 (c)  The  steps  being  taken  to  increase  its  production  in  the  country  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  (Shrimati  Abha  Maiti)

 (a)  &  (b):  The  estimated  ‘production  of  cement  during  1977  is  19  million

 tonnes  as  against  18.61  million  tonnes  during  1976.  In  spite  of  high  production
 shortages  have  developed  on  account  of  higher  demands  for  consumption  of

 cement  from  the  Government  Departments  and  for  industry,  agriculture  and

 housing.  These  demands  are  being  met  to  the  extent  possible.  There  have

 ‘been  no  reports  of  any  major  set-back  to  developmental  activities  for  want  of

 cement.

 (c)  Government  are  implementing  several  measures  aimed  at  increasing
 Production  by  the  existing  units,  installing  additional  capacity  and  for  the

 conservation  and  better  utilisation  of  cement,  The  more  important  steps  in-

 clude  the  installation  of  precalcinators  and  greater  use  of  slag,  fly  ash  and
 other  pozzolanic  material;  setting  up  of  new  cement  plants  at  the  location  of
 steel  plants  to  utilise  local  slag  and  limestone;  establishment  of  mini  cement

 plants  to  utilise  smaller  limestone  deposits  and  also  expediting  the  construction
 ‘schedules  of  new  units  and  expansions.

 खरशन  खनन  क्षेत्र  (x92  माइनिंग  को  भूमिगत  खान  क  विस्तार  क  कारण

 डी०  घी०  सी०  को  हुई  हानि

 3933.  श्री  रास  दास  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 खदान  खनन  क्षेत्र  की  भूमिगत  खान  का  विस्तार  करने  के  बारे  में  कोल  इंडिया  लिमिटेड

 और
 सेंट्रल  कोल  फील्ड  लिमिटेड  को  दिए  गए  उनके  आदेशों  को  क्रियान्वित  न  करने  के  क्या  कारण

 (a)  डी०  वी०  सी०  को  इसके  कारण  कितनी  हानि  हुई  ;

 क्या  उनके  आदेशों  का  पालन  न  किये  जाने  के  कारण  डो०  वो०  ato  और  श्रमिकों  को

 हो  रही  हानि  की  प्रतिपूर्ति  की  जाएगी  ;  और

 क्या  उक्त  आदेशों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  कोई  तिथि  निर्धारित  की  गई  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  (at  पी०  :  व  :
 दामोदर  घाटी  निगम  की

 खान  के  विस्तार  के  लिए  कोल  इंडिया  लिमिटेड  और  सेन्ट्रल  कोलफील्डस  लिमिटेड  को

 कोई  आदेश  नहीं  दिए  गए
 इसलिए

 भाग  (a)  और  के  उत्तर  का  प्रश्न
 ही

 नहीं
 उठता  ।  किन्तु  दामोदर  घाटी  निगम  ने  कोल  इंडिया  लिमिटेड  से  यह  अनुरोध  किया  है  कि  उनकी

 रमो  खान  के  निकटवर्ती  कुछ  कोयल  ate  क्षेत्र  उन्हें  दे  दिए  जाएं  वे  भूमिगत  खानों  में  होने
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 -  Written  Answers  December  14,
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 वाली  कठिनाइयों  को  दूर  कर  सकें  कोल  इंडिया  सेन्ट्रल  कोलफील्डस  लि०  और  दामोदर

 घाटी  निगम  में  आपसी  बातचीत  के  बाद  कोल  इंडिया  fro  कारगली  कोलियरी  के  पट्टे  वाले  क्षेत्र

 में  से  100  एकड़  क्षेत्र  देने  के  लिए  सहमत  हो  गया  ताकि  दामोदर  घाटी  निगम  अपनी  विद्यमान

 जनशक्ति  का  उपयोग  कर  सके  ।  क्षेत्र  के  इस  हस्तातंरण  के  लिए  का  मसौदा  कोल  इंडिया

 लिए
 ने  बनाया  है  और  उसे  दामोदर  घाटी  निगम  के  पास  विचार  और  सहमति  के  लिए  भेज  दिया  गया

 है  ।

 News  Agencies  forced  to  extend  help  to  Samachar

 3934.  Shri  Ram  59

 casting  be  pleased  to  state:
 gar:  Will  the  Minister  of

 Information
 and  Broad-

 they
 (a)  the  names  of  the  news  agencies  which  have  written  to  Government  that
 were  forced  to  extend  cooperation  to  an

 (b)  the  details  of  the  letters  of  each  such  agencies?

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  L.  K.  Advani):
 (a)  and  (b):  The  D  some ass  Committee  are  reported  to  have  received
 complaints  to  this  effect  by  Shri  D.  V.  Gandhi,  former  General  Manager,  Sama-
 ehar  Bharthi,  and  Shri  G.  G.  Mirchandani,  former  General  Manager,  U.N.

 507.0  आर्मी  बेस  बकंशाप  काकिनाडा  के  चिकित्सा  दावे

 3935.  शी  सुरेन्द्र  झा  सुमन  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  लगभग  700

 असेनिक,कमंचा रियों  के  लिए  507  आर्मी  बेस  wearer  के  चिकित्सा  प्रतिपूर्ति  दावे  को  राशि

 पिछले  पांच  वर्षों  में  लगभग  10  लाख  से  12  लाख  रुपये  प्रति  वर्ष  है  जबकि  लगभग  1000  असैनिक

 कमंचारियों  के  ई०  एस  डी०  के  दावों  को  राशि  लगमग  3  लाख  रु०  प्रति  वर्ष  है  और  दोनों

 एकक  एकहो  स्थान  पर  एक  ही  परिसर  में  एक  stay  स्वास्थ्य  परिस्थितियाँ  में  स्थित  2?

 रका  मंत्री  जगजीवन  :  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दो

 जाएगो  |

 सय  इण्डिया  और  सय  इण्टरनेशनल  को  दिए  गय  विज्ञापन

 3936.  श्री  मुख्तिधार  fag  मलिक  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  day  यह  बताने  को

 करेंगे कि  :

 1975-76  और  1976-77  के  दौरान  विज्ञापन  तथा  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  तथा
 अन्य  सरकारी  एजेंसियों  दवा  सू  इण्डिया  और  सु  इन्टरनेशनल  पत्रिकाओं  को  दिए  गये  विज्ञापनों
 कां  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  ये  विज्ञापन  देने  के  लि  ए  किसो  मानदण्ड  का  अनुसरण  किया  गया  था  और  यदि

 तो  किस  मानदण्ड  का ?
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 सूचना  आर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी
 :  ों  विज्ञापन

 और  निदेशालय  ने  इण्डिया को  दो  विज्ञापन  जारी  किए  थे  ।  विज्ञापन  और

 दुश्य  प्रचार  निदेशालय  ने  को  कोई  विज्ञापन  जारो  नहीं  किया  vate  1977

 तक
 क्षेत्र  के  उपक्रमों  दवारा  इण्डिया  को  लगभग  60,420  रुपए  के  मूल्य  के

 विज्ञापन  जारी  किए  गए  थे

 एक  विवरण  जिसमें  मानदण्ड  दिया  हुआ  संलग्न है  ।  ये  अब  सरकार  को  नई  विज्ञापन

 नीति दुवार  बदल  दिए  TTF  पहले  के  मानदण्ड के  अंतगंत  भी  इण्डिया प  को  जो  विज्ञापच

 Gta)  उचित  नहीं थी
 |

 उस  समय  प्रचलित  दर  ढांच ेके  अनुसार  पत्रिका  को  देय  दर  प्रति

 पृष्ठ  686.  40  रुपए  किन्तु  उसको  4,000/-  रुपए  प्रति  पृष्ठ  दिया  गया  |

 [water  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ढी०  1360/77]

 Residents  Welfare  Associations

 3937.  Shri  T.  S.  Negi:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to

 State

 (a)  whether  during  emergency  Government  decided  to  formulate  a  model
 constitution  for  the  residents’  welfare  societies  and  name  them  as  Kendriya
 Karamchari  Awasiye  Kalyan  Samiti  (Central  employees

 उदनिचशाड
 welfare

 society);

 (b)  if  so,  whether  by  naming  these  societies  as  Karamchari

 Awasiye  Kalyan  its  grants  are’  being  utilised  fo
 the  Government  employees  living  there;  and  r

 the
 welfare

 of  all

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  Home  Affairs  (Shri  Charan  Singh):  (a)  With  a  view  to

 bringing  about  some  uniformity  in  the  framing  of  bye-laws  by  the  welfare

 associations  getting  grants-in-aid  from  the  Government,  a  model  constitution,
 to  be  suitably  adopted  by  them,  was  circulated  to  all  concerned  by  the  Depart-
 ment  of  Personnel  in  April,  1976.  On  the  question  of  naming  of  the  asso-

 ciations,  it  was  suggested  that}  it  would  be  appropriate  to  name  them  as

 driya  Sarkari  Karamchari  Niwasi  Kalyan  Sangh  (Central  Government  Em-

 ployees  Residents  Welfare  followed  by  the  mame  of  the  colony,
 ete.

 The  formulation  of  a  model  constitution  was  not  connected  in  any  way
 with  the  declaration  of  emergency,  and  in  fact  the  preliminary  work  connected
 with  the  framing  of  the  model  constitution  had  commenced  before  the  emerg-

 ency  was  declared.

 (b)  The  grants  given  by  the  Government  to  recognised  welfare  associations

 mem
 are  expected  to  be  utilized  by  them  for  all  legitimate  welfare  activities  of  its

 ४  in  particular,  and  all  Government  servants  living  in  that  area  in  gene-
 ral,  Government  have  no  reason  to  doubt  the  proper  utilization  of  the  grants

 given.

 (0)  Does  not  arise.
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 दनिक  और  दनिक  सांध्य  समाचारपत्रों  की  दुश्य  एवं  श्रव्य  प्रचार  निदेशालय  दुबारा

 विज्ञापन

 3938.  श्ररो  सो ०  अर०  मड़ाडा  :  कया  सच  और  प्रतारण  मंत्रो  यह  बताने  को  |
 करेंगे

 fz

 किसी  भी  द  लिक  /  दैनिक  सांध्य  समाचार  पत्न  के  लिए  सरकारी विज्ञापनों  को  प्राप्त  करने

 के  लिए  क्या  अपेक्षित  अहृंतायें/अनिवाय  अहंतायें  हैं  ;

 उन  द  निक/देनिक  सांध्य  समाचारपत्नो ंके  नाम  क्या हें  जिन्हें  दुश्य  एवं  श्रव्य  प्रचार

 निदेशालय  ने  अब  तक  सरकारी  विज्ञापन  महीं  दिए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  इसके  क्या  कारण  हें
 ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  सरकारी  विज्ञापनों  को

 जारी  करने  का  मानदंड  सरकार  की  विज्ञापन  नोति  में  दिया  हुआ  है  ।  जिसको  एक  प्रति  संलग्न

 है

 ऐसा  कोई  दनिक/दिनिक  सांध्य  समाचार  पत्न  नहीं  है  जिसे  विज्ञावन  नोति  की

 आवश्यकताओं  के  अनसार  सरकारी  विज्ञापनों  के  लिए  स्वीकृत  किया  गया  हो  और  विज्ञापन  नहीं

 दिया जा  रहें  हो  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 में  रखा  गया  ।  द  fag  संख्या०  एल०  टी०  1  VOL  ज
 361/771

 मजगांव  गोदी  क  कम  चारी

 3939.  श्री  डा०  बापु  कालदात  चक  रक्षा  मंत्री  यह  बताने को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  महाराष्ट्र  श्रमिक  संघ  मान्यता  और  अनुचित  श्रम  प्रक्रिया  निवारण

 1971  की  मजगांव  गोदो  कमंचारियों  पर  लाग  किया  गया  है

 यदि  द्  तो  क्या  सरकार  ने  वार्ता  के  उद्देश्य  से  केवल  एक  संघ  को  मान्यता  दो  और

 क्या  सरकार  ने  गैर  मान्यता  प्राप्त  संघ  से  वार्ता  आरम्भ  की  है
 ?

 रक्षा  CATHY
 म  राज्य  मंत्री  शर  fag)  (#) st att जी  हां  ॥

 और  :  दो  प्रतिस्पर्धी  यूनियनों  अर्थात्‌  STRATE  लेबर  यूनियन  और  मजगांव  डाक

 एम्पलाईज  यूनियन  को  मान्यता  देने का  प्रश्न  उपयु  अधिनियम  को  धारा  11  के  अन्तर्गत

 न्यायालय  के  विचाराधीन  इस  दौरान  इन  संघों  द्वारा  उठाए  गए  मामलों  पर  मजगांव  डाक

 श्रबन्धक
 वग  समय  समय  पर  इन  दोनों  संघो ंके  साथ  विचार  विमश  करता  ण्ह्ता  है  ।
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 देश  में  नौसेना  उपकरण  क  पर  LJ AAaTT  व्यय

 3940.  शी  बालासा  हिंब  faa  पाटिल  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  गत  तीन

 वर्षो ंके  दौरान  नौसेना  उपकरण  के  देश  में  विकास  पर  qq -ATT  कितना  ad  हुआ

 रक्षा  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्री  (eft  शर  :  सरकार के  विभिनन  संगठनों  zara  पिछले

 तीन  वर्षों में  नौसेना  उपस्कर  के  देश  में  विकास  पर  किए  गये  व्यय  का  स्थूल  अनुमान  इस  प्रकार

 है

 1974-75  e  e  269  लाख  रु०

 197  5-76  488  लाख  Yo

 1976-77  769  लाख  Ro

 lefes  संघों  को  मान्यता  देने  क  लिए  निदेश

 3941-  श्री  रवि
 :

 क्या  उद्योग  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (¥)  क्या  उनके  मंत्रालय  के  अधीन  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  श्रमिक  संघो  को  मान्यता

 देने  के  लिये  मंत्रालय  ने  कोई  निदेश  जारी  किया  और

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 उद्योग  मंत्री  जाज  «®
 जी

 नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 अखबारी  कागज  परियोजनाओं  में  प्रगति  न  होना

 3942.  श्री  एस०  आर०  दामाणी  :  क्या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  क  गे  कि  :

 क्या  अनेक  मंजूर  शुदा  अखबारी कागज  परियोजनाओ में
 प्रगति  बहुत कम  हुई  है  या

 जिन्हुल  नहों  हुई  और  यदि  प्रत्येक  परियोजना  से  सम्बन्धित  सम्पूर्ण  ब्यौरा  क्या  और

 और ्  ee  eed  कते SA ISTTI ST  न यथा  शिघ्र  बाधाओं  को  दूर  करने  मजूर  शुदा  े  द  पुरा  कर ने  के

 लिये  क्या  कायंवाहो  को  गई
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 Written  Answers
 हएशवेमन  पर

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य मं  त्री  आभा  wef):  अखबा सी  कागज  परियोजनायों

 के  लिए  जारी  किए  गए  औद्योगिक  लाइसेंसों  कि  स्थिति  इस  प्रकार  है  :-

 1.  नेशनल  eqaae  एण्ड  पेपर  मिल्स  की  विस्तार  दि
 नेशनल  स्पूजर्प्रिट  ws

 पेपर  मिल्स  नेफानगर  अपनी  वार्षिक  क्षमता  का  30,000  मी०  टन  से  75,000  मो०  टन  तक

 विस्तार  कर  रहा है  ।  यह  विस्तार  योजना  लगभग  पुरी  होने  वाली  है  तथा  चालें  में  इसका

 उत्पादन  60,000  मो०  टन  तक  पहुंच  जाएगा  ।  विस्तार  योज॑नामें  देरी  का  कारण  अधिष्ठापित

 उपकरणों  के  खराब  डिजाइन  होना  था  ।  इन  दोषों  को  अब  दूर  कर  दिया  गया  है  तथा  यंह

 अगले  at  तक  पूरी  हो  जाएंगी  ॥

 2.  के  रल  raging  परियोजना  :  दि  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  ने  केरल  राज्य  में  वेल्लूर

 में  80,000  मी०  टने  की  क्षमता  वाली  अखबारो  कागज  को  एक  मिल  लगाने  में  काफी  प्रगति

 की  है  ।  भूमि  मिल  गई  तथा  जहां  संयंत्र  लगाया  जाना  है  उस  स्थान  को  समतल  बना  दिया  गया

 फैक्टरी  तया  वती  का  निर्माण  काय  चल  रहा  है  और  अवस्थापना  संबंधी  सुविधाओं  का  विकास

 era  पुरा  किया  जा  रहा  है  संयंत्र  तथा  उपकरणों  के  अधिकांश  आदेश  दिए  जा  चुके  हें  तथा  कुछ

 उपक  एग  परियोजना  स्यल  पर  पहुंच  गये हैं  यह  परियोजना  वर्ष  1979  में  उत्पादन  करना  शुरू  करेगी  |

 3.  प्रोजेक्ट  आफ  मे  सुर  मिल्स  मेसुर  पेपर  मिल्स  को  5;  000  मो०  टन  अखबारों

 कागज  का  वार्षिक  उत्पादन  करने  के  लिएं  पर्याप्त  विस्तार  कंरने  हेतु  एक  औद्योगिक  लाइसेंस

 जारी  किया  गया  है  ।  यह  फर्म  आवश्यक  वित्तीय  संसाधनों  को  व्यवस्था  कर  रही  है  ।

 नए  एकक  स्थापित  करने  हेतु  निम्नलिखित  फर्मो  को  भी  आशय  पत्र  जारो  किए  गए  हैं  ”-

 a

 एकक  का  नाम  स्थान  वाधिक  क्षमता
 ०  टनों

 1

 1.  मे०  हरगोलाल  एण्ड  सन्स  *  क  पंजाब  30,000

 2.  मे०  रामगंगा  पेपर  मिल्स  क  चि  ह  उत्तर  प्रदेश  30,000
 एग ot बलि ror  न्या लग  कल्क  एप 3.  मे०  वेस्ट  बंगाल  इंडस्ट्रियल  fec  als  मं  ट्कारपारशन  fraa  बंगाल  60,000

 4.  मे०  aa  पल्प  e  शक  उत्तर  प्रदेश  20,000

 5.  म०  इंडिया  पेपर  पल्प  मिल्स  e  थ  पश्चिम  बंगाल  15,000

 6.  श्री  बी०  डी०  सोमानी  e  e  *  उत्तर  प्रदेश  50,000
 ———

 उपयुक्त  एककों  में  ल्  किसी  भो  एकक  ने  कोई  सराहनीय  प्रगति  नहीं  की  है  ।

 सरकार
 ने

 Waar  परियोजनाओं  को  उपकरणों  का  आयात  करने  को  अनुमति  दे  दी  है
 तथा  केरल  न्यूजप्रिंट  प्रोजेक्ट  के  क्रियान्वयन्‌ में में  सहा  यता

 देने  हेतु एक  अन्तर्राष्ट्रीय  ख्याति  की  सलाह  देने

 वाली  फर्मे  को  नियुक्त  किया  गया है
 ।  RICE TES  कांगंज  परियोजनायों  के  क्रियान्वयन  में  बड़ी  समस्या

 पूंजीगत  लागत  का  अधिक  होना  और  कच्चे  माल  का  मिल  पाना  है  ।
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 23  1899  (3%)  लिखित  उत्तर

 राज्य  से  ट्सिफारमरों  लिए  साग

 3943.  श्रीमती  मणाल  गोरे  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अनेक  राज्यों  ने  अधिक  मेगावाट  शक्ति  वाले  ट्रांसफारमरों  की  मांग  की  है

 यदि  तो  एसे  राज्यों  के  नाम  और  उनकी  मांग  क्या  है

 क्या  उनकीं  मांगों  के  बारे  में  स्वीकृति  दी  गई  और

 यदि  at  उस  के  क्या  कारण

 ऊर्जा  मंत्री  पी०
 से  राज्य  बिजली  पब्लिक  इलेक्ट्रिक

 faala  तथा  अन्य  विद्यत  परियोजना  प्राधिकरणों  द्वारा  ट्रांसफामरों  के  लिए  आडर  निर्माताओं

 को  सीध  ही  दे  दिए  जात  हूं  ।

 उपलब्ध  सुचना  के  आधार  पर  ब्यौरे  संलग्न  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  1362/77]

 सी०  एस०  आाई०  ato  द्वारा  विकसित
 कपा

 गया  इलेक्ट्रोनिक  ड्स्क  कलकुलटर

 3944.  श्री  दोने न  Walaa  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किਂ

 क्या  ares  साइंन्टिफिक  इन्स्ट्मन्टक्स  आर्गनाइजेशन  सी ०  एस०  Algo  ओ०  चण्डी  गढ़

 ने  एक  इलेक्ट्रोनिक्स  डेस्क  केलकुलेटर  का  विकास  किया  है

 यदि  तो  क्या  इस  फर्म  ने  उस  का  ahead  वाणिज्यिक  उत्पादन  कर  लिया  है

 )  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हूं
 ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  जी जा  +  एक  ALQIG  इर्द  द्वारा
 i  एक  प्राईवेट फर्म  आयोजित  कायं  क्रम

 के  अन्तगत  |

 ज  क्योकि  जबतक  स्वी  कृति  पत्न  को  मंजूरी  फर्म
 को

 भेजी  गई DH  करवत  सजा  1 "1२  मोडेल  पुराना  हो

 गया था

 पश्चिम  बंगाल  मं  कानन  alt  व्यवस्था  क  बारे  मं  जनता  पार्टी  और  ग्रस  पार्टी

 की  ओर  स  रिपोर्ट

 3945.  श्री  क  ०  बी०  चतरी  :  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  बिगडने

 के  बारे  में  जनता  पार्टी  और  कांग्रेस  पार्टी की  ओर  से  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है

 क्या  उनका  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  पश्चिम  बंगाल  राज्य में  राजनी  तिक

 हृत्याएं हो  रहो  हूं  तथा  डराने-घमकाने की  घटनाएं  हो  रही  हें  ;

 यदि  तो  इस  पर  सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 जुलई  अब  तक  se  राज्य  में  कुल  कितनी  हत्याएं की  हे  ?
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 Written  Answers  Agrahayana  23,  1899
 (Saka)

 MK  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री
 घनिंक  लाल

 :
 27-10-77  को

 हुई  पश्चिम

 बंगाल  राज्य  जनता  पार्टी  समिति  की  बेठक  में  पारित  एक  प्रस्ताव  सरकार  को  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें

 राज्य  में  fara  तथा  व्यवत्था  की  तेजो  से  बिगड़ती  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  चिस्ता  व्यक्त  को  गई  है  ।

 (a),  (7)  और  तथ्य  मालूम  किए  जा  रहे  हैं

 अमरीका  से  अपातित  रूई  की  घटिया  fea

 3946.  श्री  TAHo  एन०  गोविन्दन  नायर :  क्या  उद्योग  मंत्री  az  बताने  को  कुरा  करेंगे  if  :

 1  कया  यह  सच  है  कि  अमरोका  से  आयातित  रूई  का  एक  बड़ा  भाग  घटिया  किस्म  का  पाया

 गया

 यदि  at,  तो  क्या  ब्यौरा

 क्या  भारत  में  कपड़ा  मिलों  ने  इसके  लिये  मुआवजा  मांगा

 क्या  माल  की  इस  किस्म  के  faery  शिकायत  के  बारे  में  भारतोय  रूई  fata  ने  अमरोका

 निर्यातकों  से  कोई  बात-चीत  की  और

 यदि  तो  Saar  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उसके  क्यां  परिणाम

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आभा  :  से  :  भारतोय  कपास

 निगम  द्वारा  संविदा  की  गई  3.  7  लाख  अमरोकी  कपास  की  गांठों  में  से  किस्म  के  बारे  में  विवाद  केवल

 58,285  गांठों  के  संबंध  में  उठा  था  i

 हां  ॥

 9,972.  गांठों  के  बारे  में  छः  दावे  अपस  में  तय  कर  लिये  गये  थे  ।  अन्य  दावे  संविदा

 की  शर्तो  के  अनुसार  मध्यस्थ  निर्णय  के  लिये  भेज  दिये  गये  हैं  मध्यस्थ  निणंय  सबंधी  कार्यवाहो  चल

 रही

 सानव  उपभोग  और  औद्योगिक  कार्यों  क  लिय  नमक  की  आवश्यकता  और  किसी  fade

 को  आवश्यकता  a  अधिक  नमक  दना

 3947.  श्रो  कण  टी०  कोललराम
 :

 कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ~
 (  )  भारत  के  प्रत्येक  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  को  मानव  उपभोग  और  औद्योगिक  कार्यों

 के  लिये  कितने-कितने  नमक  की  आवश्यकता  है

 क्या  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र
 के

 भीतर  नमक  उत्पादन  करके  आवश्यकता  पूरी  नहीं
 जा

 यदि  तो  आवश्यकता  किस  प्रकार  पूरी  को  जाती

 क्यासरकार
 का

 ध्यान  किसी  ऐसे  मामले  को  ओर  दिलाया  गया  हैं  जिसमें  किसी  राज्य
 को  उस  की  आवश्यकता  से  अधिक  नमक  दिया  गया  और

 feat  राज्य  में  आवश्यकता  से  अधिक  नमक  ले  जाने  तथा  अवैध  तरीको  से  पड़ौसी

 देशों में  नमक  की  तस्करों  करने  के  मामलों  को  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कायवाही  को
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 14  1977  लिखित  vat

 जला

 क  है  e उद्योग  मंत्रालय ae  राज्य  मंत्री  आभा  जानकारों  अनुबन्ध  1  में

 गई  है  ।

 (4)  सभो  राज्य/संघ  क्षत्र  पूण  रूप  से  अपनो  पुरो  करने  के  लिए  नमक  का  पर्याप्त

 उत्पादन नहीं  करते  Tt

 राज्यों  और  संघ  क्षेत्रों  को  नमक  को  पूर्ति  क्षेत्रीय  योजनाओं  जो  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों

 नमक  उत्पादकों और  रेल  बो  के  परामशं  से  तैयार  की  गई  के  माध्यम  से  सुनिश्चित  को  जाती  है
 ।

 क्षेत्रीय  योजना  के  Aary  वितरण  के  अलावा  नमक  की  कुछ  मात्रा  जो  नमक  आयुक्त  रंवारा  प्रायोजित

 नहीं  को  जातों  और  व्यापार  के  सामान्य  माध्यमों  से  भेजने  को  अनुमति  दो  जाती  है  ।

 भर  (=)  देखा  गया  है  किः  उड़ोसा  और  बिहार  राज्यों  को  उनकी  चालू  वष  को

 आवश्यकता के  अनुपात  से  अधिक  मात्रा  में  नमक  भेजा  गया  इस  wafer  का  पता  चल  जाने  के  बाद

 केन्द्रीय  सरकार  ने  उड़ोसा  और  बिहार  सरकारों  को  उनके  सम्बन्धित  क्षेत्रों  से पश्चिम  बंगाल  को

 नमक  भेज  जाने  पर  प्रतिबन्ध  लगा  देने  का  परामशं  दिया  है  ।  पश्चिम  आसाम  और  त्रिपुरा

 की  राज्य  सरकारों  से  पड़ोसी  देशों  को  नमक  को  तस्करों  न
 होने  देने

 के
 लिए

 आवश्यक  ALATA  करने

 का  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 चिवरण

 मानव  और  ब  द  के  दे  ह  ह arent  के  उपयोग  के  लिए  नमक  को  आवश्यकता  बताने  वाला  विवरण

 मानवोय  खपत  प्रमख

 क्रम  आवश्यक राज्य  का  नाम  के  लिए  आवश्यक  सोडा  और  सोडा  as

 स०  अमुभानित  war  एश  उद्योगों  के  मात्रा

 लिए  आवश्यक

 मात्ना

 4

 आंध्र  प्रदेश  53,600  53,600

 अरूनाचल  प्रदेश  ह  3,500  ee  3,500

 आसाम  ee क  1,25,000

 3,96,000  8,800  4,04,800 बिहार  .

 भूटान  क  के  4,600 4,600

 2,100  2,100 चंडीगढ़  ee

 65,200 दिल्ली  29,200  36,00Q

 13,40,200 गुजसत  1,84,000  11,56,200

 13,400  83,400 हरियाना  70,000
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 faaqrty—arzt

 3

 10  थी  24,000  क  24,000

 11  जम्मू ate  कश्मीर  32,000  क  32,000

 12  कर्नाटक  2,02,000  42,800  2,44,800

 13  केरल  57,800

 14  8,100  क  8,100 मणिपुर

 15  मध्य  प्रदेश  1,91,000  1,40,800  4,31,800

 16  3,48,000  2,11,400  5,59,400
 महा  सष्ट्र

 7,600 17  मेघालय  7,600  oe

 18  मिजोराम  2,500  2,500

 19  नागालड  3,900  3,900

 20.0  उडीसा  52,000  41,200  1,93,200

 21  पजाब  94,000  94,000

 22  राजस्थान  63,800  3,800

 23  सिक्कीम  1,900  oe  1,900

 24  तमिलनाड  84,000  1,49,600  4,33,600

 25  fag  11,700  क  11,700

 26  उत्तर  प्रदेश  6,14,600  79,500  6,94,100

 27  पश्चिम  बगाल  3,07,000  40,600  3,47,600

 28  क  क  ह दमन  एण्ड  डिय

 29  पांडिचरो  ee  oe  क

 —o ot  a  ES  el  EE  EE  A  eg

 योग  38,25,700  20,95,500  59,21,200
 a  व

 यूगोस्लाविया  क  ड जिंग  Her FST  को  म  म  हुई  वद्ध  का  भगतान

 3948.  श्री  सुशील  कुमार  घारा
 :

 कया  नौवहन  और  परि  Ft  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पी०  आईं०  एम०  के  एक  ड्रेजिंग  कल्ट्रेकटर ) कौ की  मूल्यों  में  हुई  75  लाख

 की  वृद्धि  का  भुगता न  कियागया  था  और  उसे  उस  समय  के  लिए  भी  भुगतान  किया  गया  था  जबकि  उनके

 जर  चालू  नहीं थे  और  सी ०  पी ०  टो ०  को  डाक  बेसिन  में  एक  अतिरिक्त  प्रवेश  और  निकास  के  लिए
 maz  लाख  रूपये  की  अतिरिक्त  राशि  खर्च  करनी  पड़ी  थी  क्यों कि  हल्दिया  डाक  बेसिन  विशाखापतनम
 में  ड्रेजिंग  का  काम  प्रा  करने  से  पूर्व  ही  विदेशी  ठेकेदार  के  ड्रेजर  को  मुक्त  कर  दिया  गया  और

 (a)  यदि  तो  कया इस
 मामले

 में  कोई  जांच और  उचित  कार्यवाही  की  गई  है
 ?
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 लिखित  उत्तर
 अग्रह्ययण ,.

 1899
 (3  )

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  चांद  :  हल्दिया  गोदी  बेसिन  और  जलपाश

 द्वार के  पहुंचमार्गों  का  निकषंण  art  1966  में  मैसस  इवान  मिल्यूतिनोविक पी०  आई०  एम०  कों

 सोंपां  गया  ।  लगभग  आधा  fara  पूरा  हो  जाने  के  आगे  का  निक्षण  काय  1968

 में  स्थगित  करना  पड़ा  क्योंकि  काय  जारी  रखने  के  लिए  घाटों  के  निर्माण  कार्य  में  काफी  प्रगति

 नहीं  हुई  थी  ।  ठ  केदा रो  कों  विशाखापत्तनम  में  रक्षा  मंत्रालय  के  आडं  र  के  निष्पादन  के  लिए  निकषेंक्र

 ले  जाने  की  अनुमति  दे  दी  गई  ।  जब  काय  शुरू  करने  का  समय  तो  ठेकेदार  ने  सूचित  किया

 कि  काय  को  पुराने  दरों  पर  करना  संभव  नही  है  क्योकि  मूत्य-ढांचे  में  असाधारण  परिवतंन  हो  चुका

 है  और  ठेका  दरों  में  संशोधन को  मांग को  ।  विभिन्न  विकल्पो  पर  विचार  करने  के  फर्म  से बातचोत

 को
 गई

 और  3.  00
 रूपये  प्रति  क्यू  मी

 ०  के  पहले  मुल्य के
 स्थान  पर  4.  85

 रुपये  प्रति  यू ०  मी०  को

 नई  दर  पर  सहमति  हुई  ।  इस  दर  परे  लगभग  52.  97  लाख  To  मी ०  मात्रा  का
 निकषण  far

 गया  |

 कलकत्ता  पत्तत  को  हल्दिया  गोदी  बेसिन  में  अपना  कायें  पुरा  होने  से  a  निकष क  मूक्त  करके  गोदो

 बेसिन  में  भाने  और  वहां  से  जाने  के  लिए  ठेकेदार  के  c frre a  के  फालतू  आने  और  जाने  पर  अतिरिक्त

 व्यय  करना  पड़ा  क्योंकि  घाटो  के  निर्माण  में  काय  को  पर्याप्त  प्रगति  होने  तक  कार्य  को  जारी  रखना

 तकनोको  तौर  पर  संभव  नहीं  था  ।

 कोई  जांच  आवश्यक  नहीं  समझो  गई  है

 स्टेनलेस  स्टील  क  बतंनों  क  मल्यों  में  afe

 3949.  श्री  जी०  चाई०  कृष्णन  क्या  उद्योग  ‘ay  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  कि  गत  कुछ  महीनों  के  दौरान  स्टेनलेस  स्टील
 के  बतंनों  के  मूल्यों  में

 वुद्धि हुई  है  ;  और

 यदि  तो  और  इसके  क्या  कारण  हूं  ?

 उद्योग  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  attarct  आभा  :  नहीं  ।.

 अक्टूबर  और  1977  में  मूल्यों  में  स्थिरता  बनो  रही
 और  1977

 के
 अन्त  में

 उनमें  मामूली  गिरावट  की  प्रवृति  रही  है

 प्रश्न  ही  नाहीं  उठता  |

 खनन  क  क्षत्र  में  भारत  और  चीन  क  बीच  सहयोग

 3950.  शी  माधवराव  थिन्धिया  क्या  यॉजना  मंत्री  qe  बताने  कृपा  करेंगे

 किः _

 क्या  हाल  में  दिल्लो  में  आयोजित  माइनिंग  कांग्रेंस  खनन  में

 खनन  के  क्षेत्र में  भारत  और  चोन  में  सहयोग
 पर

 चर्चा  हुई
 थी  ;  तौर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 प्रघान  मंत्री  TITTTHA.
 :  हां  ।'

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |
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 ०

 भारत  पोलेध्ड  संयुक्त  कमीशन

 3951.  श्री  एंमं०  Wo  wags  :  क्या  मंत्रो  यह  बताने  को  gar  करेंगे  कि  :

 क्यां  वारासां  में  हाल  में  हुए  भा  रत-पोलेण्ड  संयुक्त  कमोशन  के  थांचवें  afar  के  अन्त

 में  भारत  और  पौलंण्ड  ने  संलेख  पर  हस्ताक्षर  किये  थे  ;  और

 यंदि  at,  तो  तत्सम्बत्धों  ब्यौरा  कया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  :  जौ  हां  ।

 भारत  ऐोलेण्ड  संयुक्त  भायोग  का  पांचवां  अधिवेशन  पोलण्ड  के  वारसा  सगर  में  4  से

 8  1977  तक  चला  ।  अधिवेशन  की  समाप्ति  पर  दोनों  देशों  के  बोच  एक  anata  पर

 हस्ताक्षर हुए  इस  afaaara  में  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापारिक ,  वैज्ञानिक  और

 क्षेत्रों में  सहयोग  को  लेकर भी  प्रगति को  समोक्षा को  गई  और  उस  पर संतोष  व्यक्त  किया  गया  ।  अधिवेशन

 के  निष्कर्ष  संक्षेप  में  नोचे  दिए  गए  हैं

 1.  व्यापारिक  आदान  प्रदान  :

 भुगतान  अधिशेष  में  घाट  को  समाप्त  करने  के  लिए  भारत  को  ओर  से  यह  सुझाव  दिया  गया कि

 पोलेण्ड  भारत  को  afar  और  डो
 ०  ए०  पी०  उब  रेएसीड  Tes  स्टोल  जस्ता  और

 क्रपोलेक्टम आदि  अतिरिक्त  मात्रा में  दे  सकता  है  ।  न्य पोलण्ड  को  ओर  से  पूंजीगत  सामान  देने  का

 प्रस्ताव  हुआ  खन  मशोने  और  उपकरण  टेक्सटाइल  मशोनो  औजार

 और  निर्माण  और  इमारती  मशीनरों  ।

 दोनों  पक्ष  इस  बात  पर  सहमत  हो  गए  कि  तोसरे  देशों  में  भारत  हाड  कोक  को  संयुक्त  बिक्री  को

 संभावना  पर  विचार  किया  जाए  ॥

 इस  बात  के  लिए  सहमति  हो  गई  कि  वर्तमान  व्यापारी  और  भुगतान  समझौतों  को  निर्धारित

 अवधि  बढ़ाने  के  बारे  में  भो  विचार  किया  जाए

 2.  जहाजरानी और  जहाज  निर्माण  उद्योग  :

 जहाजरानो  के  लिए  एक  नए  समझौते  के  मसौदे  पर  विचार हुआ  fag  समय  को  कमी  के

 कारण  इस  बारे  में  कोई  समझौता  नहीं  हो  सका  ।  इस  बारे  में  निश्चय  किया  गया  कि  दिल्‍ली  में  जनवरी

 1978  में  फिर  विचार  प्रारंभ  किया  जाए  ।  दोनों  पक्षों  ने  यह  नोट  किया  कि  रोफर  जलयानों को  खरोद

 के  लिए  भारतीय  जहाज  रानो  निगम  और  सेन्ट्रोमोर  के  बीच  बातचीत  चल  रहो  है  ।  पौलेण्ड  को  ओर  से

 भारत को  जितने  और  जिस  प्रकार  के  जहाजों  को  आवश्यकता  हो  वे  देने  का  प्रस्ताव  किया
 गय

 ।

 दोनो  पक्षों  ने  यह  नोट  किया  कि  भारत  और  पोलेण्ड  के  विभिन्न  संगठनों  में  अनेक  जलयानों

 के  ऐसे  संयुक्त  डिजाइन  बनाने  के  लिए  सहयोग  हेतु  बातचोत  चल  रही  है  जो  भारतोय  जहाज

 मालिकों  को  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  हों  ।

 यह  fata  किया  गया  कि  जहाज  निर्माण  के  क्षेत्र में  gears  की  संभावनाओं का

 बता  लगाने  के  लिए  भारत  का  एक  प्रतिनिधि  मंडल  पोलण्ड  नाएगा  |
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 1#  faurax  1977
 लिखत  sett

 खनन  मोर  सशोनरी

 दोनों  पक्षों  नेਂ  कोयला  खनन
 के  क्षेत्र

 में  सहयोग  में  हुई  safe  पर  adie  व्यक्त  किया ।

 यट  निणंय  किया  गया  कि  पोलण्ड  के  विशेषज्ञ  इन  बातों  पर  विचार  के  लिए  भारत  आएंगे--झरिया
 ara  क्षेत्र  के  पुननिर्माण  के  लिए  साध्यता  afer  कोयला  क्षेत्र  और

 मोनाडीह  कोयला  खानों  के  पुनर्गठन  के  लिए  समूचित  fsarsa,  झरिया  कोयला  क्षेत्र  के  विकास

 से  सम्बंध्द  विशिष्ट  समस्याओं  के  समाधान  |  दोनों  पक्षों  ने  feed  कोल  फील्ड्स  में  दो  शिफूट  चलाने

 के  बारे  में
 तकर्तीकी

 विवार  विमर्श  में  हुई  प्रगति  को  नोट  किया  ।
 Warasr  में  कोबला  dare  करने

 के
 ०५ प्रबन्ना

 के  निर्माण  से  सम्बद्ध  समस्याओं
 पर

 भी  विचार  विमर्श  हुआ  ।

 उद्योग  में  बचाव  संगठन  से  सम्बद्ध  मुद्दों फर  क्वार  हुआ  और  भावों  योजनाओं

 की  तय  की  गई  ।  पोलन्ड  की  ओर से  यह  प्रस्ताव  भी  रखा  कि  एक  दौर्घकालीन

 समझौताਂ  feat  जाए  जिसके  अधोन  खनन  मशीनरी  की  सप्लाई की  जाए  और  साथ ही  पोलेंण्ड  की

 प्रौद्योगिकी  पर  आधारित  करके भारत  में  एसी  का  निर्माण  भी  किया  जाए  और  खनन

 मशीनरी  के  क्षेत्र में  भारतोय  विशेषज्ञों  को  पोलंण्ड  में  प्रशिक्षण  भी  दिया  जाए  |

 4.  इलेक्ट्रानिकी  ,  faana  और  प्रौद्योगिकी

 दोतों  पक्षो ंने  यह  अनुभव  किया  कि  इस  संबंध  में  विशेष रूप  से  afer  आधारित  उद्योगों

 मशोनी  औजारों और  टेक्सटाइल  मशीनरों  और  इलेक्ट्रानिकी  आदि  sat  में  और  अधिक  सहयोग  के

 लिंए  गूंजाइश  है  ।

 दोनों  rat  ने  मशी  तरो  और  सामान  के  उत्पादन  में  सहयोम  और  तीसरें  देशों  को  बाजारों

 में  जरूरी  संपक्त  बिक्री  केलिए  समझौतों  का  स्वागत  य  मशीनरो  और  सामान  ह--रासायनिक

 चकंदर  और  गन्ना-वीनी  रंग  उत्पादन  में  बीच  की  सामग्रो  |  दोनों  देश  इन

 समझौतों  कोਂ  प्रभावशाली  और  व्यावहारिक  ढंग  से  और  तेजी  से  कार्यान्वित  करने  के  लिए  सहमत  हों

 गए  ।  पोलण्ड  को  ओर  से  कुछ  विशिष्ट  सामग्री  भारत  को  देने  और  भारत  के  साथ  मिलकर  तीसरे

 देशों  को  देने  और  उसके  संबंध  में  औद्योगिक  सहयोग-का  प्रस्ताव  किया  गया  ।  यह  है--निर्माण

 हेनी  कृषि  विमानन  डीज़ल  इंजिन  और

 डीजल  जनरेटिंग  सेट  ॥

 दोनों  पक्षों  ने  पोलण्ड  की  विज्ञान  अकादमी  और  वज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनसंधान  परिषद

 के  बीच  वज्ञानिक  सहयोग  के  समझौते  का  स्वागत  किया  ॥

 5.  मत्स्य  ग्रहण  केन्द्र

 $25, दोनों  पक्षों  ने  भारत  के  केल्विनेटर  और  पोलैण्ड  के  राइ  बनस  उद्यम  के  बीच

 संयुक्त  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  बातचीत  में  हुई  प्रगति  पर  संतोष  प्रकट  किया  ।  इस  संबंध  में

 योजना  का  निर्णय  शीघ्र  ही  होगा  ।

 म॑  प्रशिक्षण

 पोलैण्ड  मत्स्य  ग्रहण  काय  में  भारतीय  कार्मिको ंक
 को  प्रशिक्षण  देन  के  लिए  सहमत ग्  ATO" मत्त  हो  गया  ॥  sq

 बात  पर  सहमति  हो  गई  कि  भारतः  कुछ  कामिक  पोलण्ड  ane  fare  मत्स्य

 113



 December  14,  1977
 bad  ं

 tten  Answers

 संसाधनों  के  जलयानी  fas  ट्रालिंग  विधियां  और  सम्बद्ध  विशेषज्ञता  at  प्रशिक्षण

 दिया  जाएगा  ।  ये  लोग  मत्स्य  ग्रहण  केन्द्रों  और  विकास  मत्स्य

 आदि  की  समस्स्याओं  का  अध्ययन  करेगा  ।

 पोलैण्ड  मिड  वाटर  ट्रालिंग  विधियों  पर  दो  विशेषज्ञ  भेजेगा  जो  भारत  स्थित  प्रशिक्षण  संस्थानों

 से
 सम्बद्ध  कर  दिए

 जाएंगे

 सत्स्य  जलयानों  की  ave.

 पोलैण्ड  की  ओर  से  मत्स्य  ग्रहण  जलयान  सप्लाई  करने  में  feqacdy  दिखाई  गई ।
 पोलण्ड  में

 शारत  में  मत्स्य  ग्रहण  नौकाओं  के  यार्डों  और  के  आधुनिकीकरण  विस्तार/डिजाइनिंग  मे

 सहयोग  देने  का  प्रस्ताव  किया  ।  परन्तु  इस  संबंध  में  यह  स्पष्ट  किया  गया  कि  भारत  ने  स्वयं  भी  इन

 क्षेत्रों  में  काफो  क्षमता  ata  कर  ली  f  र  भी  भारत  dias  की  क्षमता  के  यथासमय  उपयोग

 करने  का  ध्यान  रखेंगा  ।

 6.  कृषि :

 पोलैण्ड  भारत  के  इस  अनुरोध  पर  विचार  करने  के  लिए  राजी  हो  गया  कि  भारतीय  विशेषज्ञों

 का  एक  AANA  जाकर  इन  क्षेत्रों  में  पोलैण्ड  की  तकनीकों  का  अध्ययन  कर---चारो  उपजाना  और

 पशुओं  के
 मिश्रित  चारे  का  कुछ  विशिष्ट  व्यापारी  किस्म  के  बीजों  के  साथ  चुकन्दर का  कमि

 प्लाज्मा  प्राप्त  रेपसोड  सरसों  और  धनिया  की  कुछ  विशेष  किस्में  प्राप्त  करना

 दरदश न  और
 रेडियो

 क
 क्षेत्र

 :

 दोनों  पक्षों
 ने  यह  आशा  प्रकट  को  कि

 चिकित्सा  रेडियो  और  दूरद्शंन  के  क्षेत्र

 में  सहयोग  के  लिए  WTLAT-Tlat VS  समझौता  शीघ्र  ही  किया  जाएगा  ।

 Appointment  of  officer  of  the  Ministry  of  Finance  as  Executive  Director  of

 ‘Samachar’

 3952.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan:  Will  the  Minister  of  Information  and

 Breadcasting  be  pleased  to  state :

 (a)  whether  an  officer  in  the  Ministry  or  in  one  of  its  attached  departments
 was  appointed  as  Executive  Director  of  ‘Samachar’  in  the  beginning  of  the
 current  year;

 (b)  if  so

 qualification  of  the  concerned  officer:

 +  the  basis  on  which  the  appointment  was  made  and  the  special

 (c)  whether  the  said  officer  is  still  working  there  or  has  been  recalled;

 (d)  if  recalled,  the  reasons  therefor:

 (e)  whether  the  concerned
 connections;  and

 officer  was  appointed
 because

 of  his  political

 if  so,  the  action  being  taken  by  Government  ‘in  this  regard?
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 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  Lal  Kriskns  Advani)  :

 (a)  An  officer  of  the  Indian  Economic  Service  working  in  the  Bureau  of
 Public  Enterprises  was  deputed  to  ‘Samachar’  on  7th  February  1977  (AN)  for

 appointment  ag  Executive  Member.

 (b)  The  Officer  was  selected  for  this  appointment  by  ‘Samachar’  and  Gov-

 ernment  have  no  information  about  the  basis  of  this  selection.  He  was  Ph.D.

 He  also  had  some in  Economics  from  the  London  School  of  Economics.

 journalistic  ex
 perience,  having  been  editor  of

 the
 B.

 magazine,

 (c)  The  services  of  the  officer  were  replaced  atthe  disposal  of  B.P.  E.

 on  1101  April  1977.

 (d)  It  was  decided  to  withdraw  the  officer  as  appointment  of  an  of
 फिलिंग as  Executive  Director  was  not  considered

 proper  by  Government.

 of  the  officer.
 (e)  Government  have  no  information.  थ  ‘Samachar’  asked  for  the  services

 Question  does  not  arise.

 Grants/Loans  given  to  Madhya  Pradesh  for  development  of  Adivasi  areas

 3953.  Shri  Shyamlal  Dhurve:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be

 (pleased  to  state:

 (a)  the  amount  of  grants  and  loans  given  to  the  Madhya’  Pradesh  Govern-

 ment  by  the  Central  Government  for  the  development  of
 Adivasi

 areas  in  the

 State  during  the  last  three  years;

 (b)  whether  Government  have  enquired  as  to  how  the  money  has  been

 spent;  and

 (c)  if  so,  the
 amount  out  of  it  utilized  by  the  State  Government?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Dhavik  Lal

 Mandal)  :  (a)  Grants  given  to  the  Government  of  Madhya  Pradesh  as  Special
 Central  Assistance  for  Tribal  Sub-Plan  areas  are  as  under

 (Rs.  in
 lakhs)

 1974-75  57  .00

 1975-76  506  .00

 1976-77  1097  .00

 (b)  Yes,  Sir.

 (c)  The  estimated  utilizations  during  the  last  three  years  are  as  follows:  a

 rr टर
 (Rs.  in  lakhs)

 1974-75  12.01

 244  .87 1975-76  &

 1976-77  क  1141  .60

 I
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 a)
 ——

 ‘eigua  Hearac’  पर  मुकदमा WATT  जाना

 3954.  भी  watfada ay : बसु  :  कया  मुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंर  fe
 :

 (%)  नई  दिल्‍ली  प्रकाशित  होने  वाले  एक  अंग्रेजी  सप्ताहिक  उसके

 मॉलिकों  तथा  सम्पादक पर  गत  10  वर्षी के  दौरान  कितनी  बार  मुकदमा  चलाया  गया  ;

 cote बार  उस  पर  किन  विशिष्ट  आरोपों  के  आधार  पर  मुकदमा  चलाया

 oft  अवधि  के  दौरान  उनके  faszq  कितने  आरोपों  को  वापिस  लिया  और

 प्रत्येक  आरोप  वापिस  लेने  के  fat  कारण  हैं  तथा  वे  fara  तिथियाँ को  वापिस  लिए

 ag  WATgy  स  राज्य  मंत्री  (att  afar  लाल  :  (¥)  ।

 (a)  भारवीय  दंड  संदिता की  धारा
 292

 के  आठ  और  प्रैस  तथा  पुस्तकों का  पंजीकरण

 1867  की  घारा  कें  अम्तबंत  दस  अभियोजन  थे

 कोई  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 भूतपूर्व  TATA A MY  की  गिरफ्तारी  के  बाद  कांग्रेस  के  कार्यकर्ताओं  की  गिरफ्तारी

 3955.  शी  ब्क०

 डा०  हनरी  आस्टिन

 श्री  ato  बी०  अलंग शन  :

 ato  राय या

 क्या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गुह  मंत्रालय  ने  राज्य  सरकारों  से  भारत  के  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  की  गिरफ्तारी

 के  बाद  1977  में  गिरफ्तार  गय  कांग्रेसी  कार्यकर्ताओं  की  कुल  संख्या  के  बारे  में

 fz  भेजने  के  कहा

 थदि  तो  देश  में  कुल  कितने  व्यक्ति  गिरफतार  किये

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  विभिनन  राज्यों  में  कुछ  कांग्रेसी  कार्यकर्ताओं  की  जेलों  में  मुत्यु

 हो  गई

 यद्दि  तो  इस  प्रकार  कितने  व्यक्तियों  के  मरते  का  समाचार  मिला  है  और  उतकी  मुत्यु

 और के  कारण  क्या

 क्या  जेलों  में  सम्बन्धित  अधिकारियों  द्वारा  इन  कार्यकर्ताओं  के  साथ  बहुत  बुरा  व्यवहार
 feat  गया  था  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री (  घी
 धनिक  लाल  :  तथा

 :  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  सूचता  के  अनुसार  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री की  गिरफ्तारी  के  बाद  प्रदर्शन

 के  सम्बन्ध में  8,464  कांग्रेसी  कार्यकर्ता  गिरफ्तार  किये  गये  थे  ।  इनमें  से  8,343  व्यक्तियों को

 बाद  में  रिहा
 कर

 दिया  गया  था
 ।  85

 वर्षीय  एक  कांग्रेसी  कार्यकर्ता की  जिला  जेल  मुरादाबाद  में

 22-10-1977 म्‌ट ्य  हो  गई  ।  शव
 परीक्षा

 से  पता  लगा  है  कि  qq a nN  safeasay  रकक्‍तश्यानन
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 14  1977  लिखित  see

 के  कारण  हुई  राज्य  सरकार ने  सूचित  कियां  है  कि  इन  कार्यकर्ताओं के  साथ  जलों  में  बूरा  व्यवहार

 नहीं  किया  गया  था  |  परन्तु  12-10-1977 को  जिला  जेल  मेरठ  में  कांग्रेसी  WeaaHical TAT ey रियों  दवारा

 अनुशासनहीनता और  विधि व  व्यवस्था  के  उल्लंघन  की  घटना  जिसमें  24  जल  कमंचारी  और

 16  प्रदर्शनकारी  जर्मी  हुए  थे  ।  इस  घटता  की  एक  दवारा  जांच की  जा  रही  है
 ।

 मध्य  महाराष्ट्र  और  तामिलनाडू  राज्यों  के  सम्बन्ध  में  सुचना  अभी

 नहीं  है  ।

 जनता  पार्टी  क  कार्यालयों तथा  नताओं  पर  आक्रमल

 3956.  कंवर  लाल  गप्त

 श्री  gar  fag

 ait  एस०  एस०  सोमानी

 श्री  बापूसाहिव  ase

 श्री  लक्ष्मण  राव  मानकर :

 श्री  ईश्वर

 श्री  ace

 श्री  रामजी  सुमन

 श्री  कशवराव  alten

 श्री  ओम  प्रकाश  त्यागी

 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या qe  सच  है  कि  देश  के  कुछ  भागों  में  समा  ज  बि  रोधी  तत्वों द्‌  वा  रा  जनता  पार्टी  के  कार्यालयों

 र  उसके  नेताओं  पर  qa  नियोजित  ढंग  से  हिसा  और  आक्रमण  करने  की  कार्यवाहियां  की  गई

 यदि  तो  तत्पम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  सपद  सदप्यों  दवारा  प्रस्तुत  रिपोर्ट  के  ब्यौरे  की  सरकार  को

 जानकारी

 यदि  तो  तत्वम्बन्धों  ब्यौरा
 क्या  है  ओर  उप  पर  सरकार  दवारा  क्या  कायंवाही  की

 गई
 क्या  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  पुछताछ  की  है  जट्टां  ये  घटनाएं  हुई  है  और

 ऐसे  तत्वों  के  विहूदूध  कोई  कायंवाही  नहीं  की  और

 यदि  तो  उन  राज्य  सरकारों  ने  क्या  उत्तर  दिया  है
 ?

 गह  मत्रालय
 म

 राज्य  मंत्री  (xt  धनिक  लाल  और  :  सरका
 को

 3  1977  को  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  को  गिरफ्तारी  के  फलस्वरूप  महा  राष्ट्र  के  कुछ  नगरों  में  जनता

 पार्टी  के  कार्यालयों  व  दुकानों  तथा  जनता  पार्टी  के  कार्यकर्ताओं  के  मकानों  पर  आक्रमण  के  आरोप

 ara  हुए  हूं  ।  तामिलनाडु  और  कर्ताटक  से  कुछ  एसी  घटनाएं  होने  के  बारे  में  भी  सुचना  मिली  है  ।

 (7t)  और
 :  सरकार  को  महाराष्ट्र  में  हुई  घटताओं  के  बारे  में  एफ

 रिपो  मिली है
 ।  उसमें  यह  आरोप  लगाया  गया है  कि  उपडत्री  Tern,  सम्पति  के  विध्वंस

 विरोधियों  पर  आक्रमणों  में  मग्न
 थों  और

 पुलिस  उचित  एहतियाती  व  सुधा  रात्मक
 उपाय  करने में  qh  रही  इत  आरोपों  को  महाराष्ट्र  सरकार  के  ध्यान  में  लाया  गया है  ।  राज्य

 सरकार को  इन  सभी  आरोपों  में  उचित  जांच  और  कार्रणाई  करने  की  भी  सलाह  दी  सई
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 nN  प्रधान  मंत्री  क  राज्यों  क  दोर
 के  समय

 हए
 दंग

 3957.  श्री  प्रसन्नभाई  महता

 श्री  Fo  जाफर  WAG:

 श्री  क०

 श्री  कुमार  मल्होत्रा :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने कौ  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 और
 1977

 कें
 महीनों  में

 भूतपुवं  प्रधान  मंत्री  के  राज्यों  के  दौरोंमें  से  उन  राज्यों  में  दंग  और  हिंसात्मक  घटनाएं  हुई  हैं  ;

 (a)  यदि  तो  क्या  उनके  दौरे  के  कारण  इन  राज्यों  में  हिसा  पर  उतारू  भीड़  पर  मजबूर  हो

 कर  गोली  चलानी  पड़ी  और  इस  कारण  अनेक  की  जानें
 गई

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  भी  साम्प्रदायिक  दंगे  शुरू  हो  गये

 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  ने  उनके  उन  भाषणों  पर  विचार  किया  है  जिनमें  हिसा  का

 प्रचार  किया  गया  और

 afe  तो  क्या  हिंसात्मक  घटनाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  विचार  राज्यों

 में  उनका  जाना  बन्द  करने  का

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  उपलब्ध  सुचना के  अनुसार

 AIT nN N  प्रधान  मंत्री  के  दौरों  के  दौरान  कुछ  राज्यों  में  कई  faqtenar  बारदातें  हुई  थी  ।

 30  अक्तूबर  को  सेदापेट  में  गोली  चली  जिसके  परिणामस्वरूप-तीन  व्यक्ति

 मरे

 पिछले  चार  महीनों  के  लखनऊ  और  कानपुर  से  वर्गीय  हिसा  की  दो  घटना दु

 fray  सिया  और  सुन्नि  अन्तगंस्त  थे  और  वाराणसो  से  साम्प्रदायिक  हिसा  की  एक  गम्भीर  घटना

 जिसमें  हिन्दु  और  मुसलमान  अन्तगंस्त  थे  सुचित  किये  गये  ।  सरकार  के  पास  इस  प्रकार  की  कोई  सुचना

 नहीं  है  कि  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  को  उत्तर  प्रदेश  के  दौरे  का  इन  घटनाओं  से  कोई  सम्बन्ध  था

 (7)  और  :  सरकार  उनके  भाषणों  के  आधार  पर  राज्यों में  उनके  दौरों  पर  रोक  लगाने

 का  विचार  नहीं  कर  रही  है  ।

 Files  relating  to  cases  against  former  Defence  Minister

 3958.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs.
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  some  files  relating  to  the  inquiry  against  the  former  Defence:
 Minister,  Shri  Bansi  Lal  are  missing;  and

 (0)  if  so,  whether  Government  propose  to  investigate  the  matter?

 The  Minister of  State  -in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri 5.  D.  Patil) :.
 (a)  and  (b):  All  files  of  the  Central  Government  relating  to.  matters  con-

 nected  with  the  in  quiry  by  the  Reddy  Commission  into  the
 allegations  against.

 Shri  Bansi  Lal,  ex-Defence  Minister  are  in  safe  custody.
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 1899  (1a)  लिखित  उत्तर

 |

 According  to  ‘the  information  received  from  the  Givernment  of  Haryana,

 some  file/documents  which  may  have  relevance  to  the  subject  matter  of  the

 inquiry  by  the  Reddy  Commission,  are  missing  and  efforts  are  being  made  to

 locate  them.

 मिजोरम  के  विद्रोही  नेताओं  के  बातचीत

 3959.  श्री  gaz

 श्री  प्रकाश  त्यागी  :

 क्या गह  मंत्री  23  नवम्बर  1977  के  अता  रांकित  प्रश्न  संख्या  1207.  के  उत्तर  के  सबंध  में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बातचीत  किसकी  पहल  पर  प्रारम्भ  की  गई

 जब  सिजोरम  में  शान्ति  स्थापित  हो  चुकी  है  मिजोरम  एक  निर्वाचित  सरकार

 सामान्य  रूप  से  या काय  कर  रही  तो  बातचोत  प्रारम्भ  करने  का  क्यो  कारण  और

 (7)  बातचीत  किस  ढांचे  के  tara  हुई  और  fea  गये  और  लागू  किए  गए  निणय  का  संक्षिप्त

 ब्यौरा  कया  है  और  क्या  उपलब्धि

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :.
 बातचीत  श्री  लालड़ेंगा

 के  अनुरोध  आरम्भ  की  गयी  थी  ।

 (@)  लालड़ेंगा  द्वारा  बातचीत  की  प्रक्रिया  आरम्भ  किए  जाने  के  बाद  ही  एम०  एन०  ने

 हिंसा  को  त्याग  दिया  है  और  सरकार  सुरक्षा  बलों  की  कारंवाइयों  स्थगित  करने  के  लिए  सहम्त  हो

 गई  ।  उस  समय  मिजोरम  में  चुनी  हुई  सरकार  एम ०  एन०  एफ०  भूम्गित  व्यक्तियों  के  शाथ  बातचीत

 करने  के  पक्ष में  थी  ।

 इस  संबंध  में  भारत  सरकार की  स्थिति  बिलकुल  स्पष्ट  अर्थात्‌  मिजोरम  देश का
 अभिन्न

 अंग  है  और  कोई  भी  बातचीत  संविधान  की  परिधि  के  भीतर  करनी  होगीं  ।  यह  स्थिति  लालड़ेंगा  ने

 स्वीकार  की  थी  और  उसके  आधार  पर  पहली  1976  को  उसके  साथ  सहमति  हो  गई  थी  ।

 उस  सहमति  के  कार्यान्वयन  के  लिए  बातचीत  संतोष  जनक  रूप  से  चल  रहीं  है  ।

 हिसा  की  घटनाओं  से  निपटने  क  बारे
 में  गृह  का

 वक्तव्य

 3960.  श्री  Fo  ए०  राजन  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कुछ  राज्यों  की  हिसक  घटनाओं  के  बारे  में  जब  उनसे  प्रश्न  पूछा  गया

 उन्होंने  नीमच  में  प्रेस  भेंट  कायंक्रम  में  यह  कहा  था  सरकार  ऐसी  स्थिति  में  उसी  प्रकार  की

 वाही  करेगी  जेसी  कांग्रेस  ने  केरल  में  कम्युनिस्ट  सरकार  के  विरूद्ध  की  थी  ;

 यदि
 तो

 क्या  सरकार  की  यह  राय  कि  उस  समय  कांग्रेस  सरकार  ने  केरल  सरकार

 के  वि  द्
 जो

 कुछ  किया  वह  सही था  ;

 किन-किन  राज्यों  में  हिसक  घटनायें  होने
 का

 समाचार  प्राप्त  हुआ है  ;  और

 ये  घटनायें  किस  प्रकार  की  हैं  ;
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 e  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (=a  afes  are  :  (%)  2  1977  को  एक

 जस
 भेट  कार्यक्रम

 में  जब  तामिलनाडु  में  घटनाओं  और  कांग्रेस  शासित  राज्यों में  हुए  हाल  कें  दंवों
 के

 बारे में  पूछा  weal  गुह  मंत्री  ने  aT BET  था  वहू  यह  था  कि  केन्द्र  कांग्रेस  सरका'रों  के  विरुद्ध  कार्रकाई

 करना
 नहीं  चाहेगी  लेकिन  यदि  वस्तुस्थिति सीमा  के  बाहर  हैं  तो  वह  उसी  तरह  कायें  करेगी  जैँ  सा

 कांग्रेस  ने  केरल  में  किया  था  ।

 राष्ट्रपति  ने  इस  विषय  पर  केरल  राज्य  के  राज्यपाल  से  प्राप्त  एक  रिपोट  और  अन्य

 सूचना पर  विचार  करने  के  बाद  31  1959  को  केरल  राज्य  के
 संबंध

 में  सं
 विधान

 के  अनुच्छेद

 356  के  अधीन  एक  उद्घोषणा  की  थी  ae  उद्घोषणा  तत्कालीन  संसद  द्वारा  अनुमोदित

 कौ  गई थी  संसद  ने  विभिन्न  राजन  faa  दर्लों  को  प्रतिक्रिया  दोनों  सदनों  कीਂ  कार्यवाहियों  में

 हो  ।

 तथा  :  सरकार को  3  1977  कों
 प्रधान  मंत्री

 की  गिरफतारी  के

 जाद  महा  राष्ट्र  के  कुछ  शहरों  में  पार्टी  के  , जनता  पार्टी  के  कार्यकर्ताओं की  दुकानों  और
 रूकानों

 थर  आक्रमण  के  आरोप  प्राप्त  हुए  इसी  प्रकार  की  घटनाएं  कर्नाटक  और  तामिलनाडू  में  भीं  हुई

 सूचित की  गई  थी  ।  पश्चिम  faare  मौर  उत्तर  प्रदेश  से  सावंजनिक
 शान्ति

 बम
 करने

 के  कुछ  प्रयासों  की  भी  सूचना  स्ली  थी  ।

 राष्ट्रीय  स्वयंसेवक  संघ  क  सर  संघ-संचालक  हारा  Ways  प्रघान  मंत्री  को  लिख

 गय  पत्रों  का  सिमाचारਂ  द्वारा  प्रकाशित  पाठ

 3961.  श्री  बसन्त  साठ ड  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  के  सर  संघ-संचालक  द्वारा  आपात  कालीन  स्थिति  के

 दौरान  ~ Tq  जेल से  yard  प्रधानमंत्री  को  लिखें  गये  जिन्हें  हाल  ही  में  महाराष्ट्र

 विधान  सभा  में  रखा  गया  का  समाचार  द्वारा  प्रकाशित  सहो  पाठ  दिया  जाये  और

 इन  पत्रों  की  प्रति  प्रस्तुत  को  जाये  ;

 bad
 (a)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  समाचार  ने  बड़ी  सफाई  से  समस्त  आपत्तिजनक

 भंश  को  छोड़  दिया  है  और  उसके  क्यां  कारण  हैं  ;

 क्या  सरकार  को  इस  वारे  में  कोई  शिकायतें  मिली  हें  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 क्या है  ?  और

 इस  मामले  में  क्या  का्यंवाहों  को  गई  है/करने  का  बिचार  है  ?

 सूचना और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक

 सेंध  के  प्रमुख  द्वारा  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  को  लिखे  22/25-8-75  और  16-7-76  के  पत्रों

 की  प्रतियां  जो  महाराष्ट्र  सरकार  से  प्राप्त  की  गई  तथा  उनका  का  रुपान्तर

 संलग्न है  ।

 में  रखा  देखिय  संख्या  To  Ao  1363/77}
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 14  1977

 re

 we  स्वतंत्र  निकाय  &  और  ag  जिस  areretia  नोति  का

 सरण  करता  है  उस  पर  सरकार  का  कोई  wfsarz  नहीं  है  ।

 नहीं  ।

 ह
 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 आकाशावाणी  के  क्षेत्रीय  समाचार  Get  द्वारा  संसद  aa ¥ पे  के  भाषणों  का  प्रसारण

 3962.  दुर्गा  चन्द  क्या  सूखना  और  प्रसारण  dat  यह  बताने  को  कृपा  करेंमें

 fa:

 क्या  हिमाचल  जैसे  राज्य  जहां  समाचारपत्रों  का  परिचालन  अत्यन्त

 सोमित  आकाशवाणों  द्वारा  कुछ  संसद  सदस्यों  के  संसद  में  दिए  गए  भाषणों  का  उचित

 प्रसारण  नहीं  किया  जाता  है  ;

 क्या  ऐसे  संसद  सदस्यों  को  संसदोय  कायंवाही  का  आकाशवाणी  द्वारा  प्रसारण

 ने  किए  जाने  से  मतदाता  संसद  में  अपने  प्रतिनिधियों  के  कायं-निष्पादन  को  नहीं  नान

 पाते  ;

 सरकार  किसी  ऐसी  योजना  पर  विचार  कर  रहो  है  जिसके  अन्तगंत  संसद

 को  कायं॑वाहो  को  ऐसे  सदस्यों  के  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  इलाकों  में  स्थित  क्षेत्रीय  समाचार

 केन्द्रों  में  उचित  स्थान  तथा  प्रचार  मिल  सके  ;

 क्या  उस  इलाके  के  संसद  सदस्यों  के  भाषणों  का  उचित  करने  के  लिए

 क्षेत्रीय  आकाशवाणी  केन्द्रो ंको  समाचार  भेजने  हेतु  3-4  पड़ौसी  राज्यो  में  व्यक्तियों  की

 नियुक्त  करने  का  प्रस्ताव  है  ;

 क्या  ऐसे  प्रसारण  के  लिए  संसद  aa  के  दौरान  क्षेत्रोय  केन्द्रों  से  दिल्‍ली  में

 आकाशवाणों  के  स्टाफ  frare zi  को  भी  नियुक्त  करने  का  प्रस्ताव  है  ;  और

 यदि  at,  तो  इस  बारे  में  सरकार  ने
 क्या  कायंवाही  की  है  और  उसके  क्या

 परिणाम  रहे  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  =  (®),  और  :

 ATHTATATTT  के  प्रादेशिक  केन्द्रों  से  प्रसारित  प्रादेशिक  समाचार  बुलेटिव  मुख्यत्तया  सम्बन्धित

 प्रदेश के  बारे  में  समाचार  तथा  प्रदेश  की  रुचि  के  समाचार  देने  के  लिए  होते  हैं  ।  aati,

 आकाशवाणो  ने  हाल  ही  में  एक  ऐसी  पद्धति  चालू  को  है  जिसके  अन्तगंत  सव था  प्रादेशिक

 रुचि  के  प्रश्नों  के  संसद  में  दिए  गए  उत्तरों  से  सम्बन्धित  समाचारों  को  सम्बन्धित  प्रादेशिक

 Heat  को  प्रादेशिक  समाचार  बुलेटिनों  में  प्रसारण  हेतु  प्रेषित  किया  जाता  है  ।  यह  समाचार

 के  महत्व  और  उपलब्ध  सुविधाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किया  जाता है

 और  :  इस  प्रकार  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 (3)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 Employees  working  in  Shah  Commission

 3963.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :

 Shri  Chitta  Basu:

 Shri  Annasaheb  P.  Shinde  :

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  employees  working  in  the  Shah
 Commission  at  present;

 (b)  the  period  within  which  the  Commission  is  likely  to  complete  its  work;

 an

 (c)  the  estimated  expenditure  proposed  to  be  incurred  thereon?

 -The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Dhanik  Lal

 Mandal):  (a)  322.

 As  at  present,  the  Commission  is  expected  to  complete  its  work  by

 30th  June  1978,  upto  which  date  its  term  is  being  extended.

 (c)  The  estimated  expenditure  on  the  Commission  upto  31st  December  1977

 is  Rs.  32.18  lakhs.  This  estimate  will  be  revised  depending  upon  the  time

 taken  by  the  Commission  in  completing  its  work.

 e Wags  प्रधान  मंत्री  ह्वारा  सशस्त्र  सेनाओं  की  सहायता  लेना

 3964.  श्रो  ज्योतिकरंय  बु  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मार्च  1977  में  हुए  लोक  सभा  के  आम  चुनाओ  के  दौरान  frata  न-क्षेत्रों

 सशस्त्र  सेनाओं  को  aaa  करने  के  लिए  भुतपूर्व॑  श्रीमती  इंदिरा

 गांधो  द्वारा  सेना  अध्यक्षों  को  इस  आधार  पर  आदेश  दिये  गधे  थे  कि  जन  व्यवस्था  के

 लिए  सश्त्र  सेनाओं  को  उपस्थिति  आवश्यक  है  ;

 यदि  तो  ऐसे  निर्वाचन  के  नाम  क्या  हैं

 क्या  ऐसी  fates  को  प्रापंगिकता  पर  स्थल
 सेनाध्यक्ष  अथवा/और  अन्य  व्यक्तियों

 द्वारा  कभी  आपत्ति  प्रकट  की  गई  थी  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 र्ा  मंत्री  जाजीवन  :  औ ,र  (@)  wala  प्रधान  मंत्री  ने  सेना

 अध्यक्षों  को  ऐसे  कोई  आदेश  नहीं  दिए  थे  ।  फरवरों  1977  में  संबंधित  प्राधिकारियों

 द्वारा  कानून  और  व्यवस्था  का  पुनरोक्षण  किए  जाने  के  बाद  और  गृह  मंत्रालय  के  अनुरोध
 पर  उत्तर  प्रदेश  में  और  बिहार  में  दरभंगा  तथा  भागलपुर  पूर्णतया  एहतियाती
 उपायों  के  रुप  में  इत  क्षेत्रों  में  सिवि्र  बल  को  सड्यता  के  लिए  सेना  को  तैनात  किया

 ।  इन  सैतिकों  कों  फिसी  भी  काय  में  fafaz  प्राधिकारियों  की  सहायता  के  लिए  तीं

 बुलाया  पया  था  ।

 और
 :  प्रश्न  नहीं  उठते

 122



 1899  (3% )  लिखित  उत्तर

 एस०  आर०  faca,  अकोला  में  कमंचारी

 क
 कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  : 3965.  डा०  बापू  STAM

 क्या  एस०  आर०  अकोला  में  अनेक  ऐसे  कमंचारी  है  जो  सेवा

 के  लिये  लगभग  आयोग्य  हैं  तथा  60  वर्ष  से  अधिक  आयु  के  है  ;  और

 यदि  तो  उनके  सेवा  में  बने  रहने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (sfivrefi  आभा  सेवतराम  राम  प्रसाद

 अकोला  में  60  कमंचारो  60  वर्ष  से  अधिक की  आयु  के  हैं  ।  इसके  अलावा  5  कमंचारी

 ऐसे  हैँ  जो
 वस्तुतः  अशक्त  तो  नहीं  परन्तु  अप॑गु

 हैं
 और  उनको  ar  60  वर्ष

 से
 कम  है  ।

 यह  मिल  समाप्त  हो  चुको  थी  तथा  13  जून  ,  1967  में  समापन  के  आदेश

 पास  कर  दिये  गये  थे  ।  यह  मिल  सरकारी  परिसमापक  से  15

 1965  को  एण्ड  लाइसेंसਂ  के  आधार  पर  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  हाथ  में  ले  ली

 गई  थो  ।  बाद  में  केन्द्र  सरकार  ने  रुग्ण  कपड़ा  उपक्रम

 1972)  के  अन्तगंत  यह  मिल  अपने  हाथमे ंले  ली  थी  ।  अतः  उपदान  का  भुगतान  करने

 के  लिए  कानूनी  दुष्टि  से  कमंचारियों  की  15  1968  के  पहले  की  सेवाएं

 गणना  में  नहीं-ला  जातों  है  ।  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  ने  सरकार  से  निवेदन  किया  है  कि

 जब  ये  कमेंचारो  1968  से  पहले  की  सेवाओं  को  कानूनन  गणना  में  लिये  जाने  के  हकदार

 नहीं  हूँ  तो  यह  जरूरी  हो  जाता  है  कि  कमंचारियो  की  इस  मांग  पर  सहानुभूतिपृवंक  विचार

 किया  जायें  ।  यह  मामला  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।  जब  तक  इस  विषय  पर  अन्तिम

 fata  नहीं  ले  लिया  जाता  राष्ट्रय  कपड़ा  निगम  के  प्रबन्धक  यह  महसुस  करते  हें  कि

 कमंचारियों  को  सेवाएं  उस  समय  तक  चलती  रहनी  चाहिये  जब  तक  कि  वे  स्वेच्छा  से से

 छोड़ कर  न  चले  जायें I

 Increase  in  Price  of  ‘Seemak’  Sweater  Knitting  Machine  by  Singer  Machine

 Company

 3966.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:

 Shri  Bharat  Bhushan  :

 Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  awafe  that  Singer  Machine  Company,  the
 head  office  of  which  is  in  Bombay  and  Branch  office  m  Connaught  Place,  New
 Delhi,  has  now  raised  the  price  of  its  Sweater  knitting  hand  operated  machine,
 named  to  Rs.  eighteen  hundred  and  fifty,  which  was  rupees  seven
 hundred  five  years  ago;

 (b)  whether  this  company  orders  its  agents  to  take  rupees  two  hundred  in

 advance  from  its  customers  for  booking  the  machine;  and  if  so,  the  reasons

 therefor;

 (c)  whether  Government are  also  aware  that  the  company  propose  to  in-
 crease  the  price  of  this  machine  from  rupees  eighteen  hundred  and  fifty  to

 rupees  twenty  five  hundred  and  whether  such  machines  cannot  be  manufactured
 in  the  country  so  that  the  countrymen  may  get  relief  in  the  price;  and
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 (d)  the  number  of  machines  with  the  company  at  present  and  the  names

 of  the  agents,  city-wise  who  will  be  given  these  machines  for
 sale  indicating

 the  dates  on  which  these  machines  would  be  given?

 The  Minister  of  State
 in

 the  Ministry  of  (Shrimati  Abha  Maiti)

 (a)  The  selling  prices  of  the  Simac  Art  knitter  DX  2000,  as  by

 M/
 s.  Singer  Sewing  Machine  Company,  over  the  last  five  years  are  as  follows:

 ना

 1972  Rs  835/-

 1973  Rs  1,100/-

 1974  Rs  1,400/-

 1975  Rs  1,550/-

 1976  Rs  1,725;-

 (b)  The  Company  has  reported  that  they  do  not  have  agents  and

 butors,  but  only  authorised  dealers  to  sell  their  products.  The  Company  has

 further  reported  that  neither  any  instructions  nor  any  advice  has  been  given  by
 them  to  their  dealers  to  take  any  advance  from  the  customers.

 (c)  &  d)  Taking  into  consideration  increase  in  the  price  of
 imported

 components,  increase  in  local  manufacturing  costs  and  the  economic  price:
 which  has  to  be  charged  in  order  that  the  local  manufacturer  may  receive
 financial  assistance  from  Banks,  the  Company  has  reported  that  the  selling
 price  is  revised  to  Rs.  2,775  per  machine.  The  machine  is-already  being

 manufactured  indigenously
 on  the  basis  of  imported  components.

 The  Com-

 pany  has  141  machines  in  stock,  the  majority  of  which  require  rectification
 and  as  such  are  not  saleable  in  the  market.  As  soon  as  machines  are  received
 from  the  manufacturer,  they  will  be  supplied  through  the  authorised  dealers’
 network  spread  all  over  India.  Information  regarding  the  list  of  authorised
 dealers  is  not  available  with  the  Government.  However,  it  may  be  observed.
 that  supplies  are  still  to  be  effected.

 फगसन  देक्टरों  का  वितरण

 ा 3967.  श्री  पी०  LTT A  नायड  .
 क्या  उद्योग  मंत्रो  ag  बताने  को  करेंगें

 fa

 क्या  मद्रास  द्वारा  निमित  फर्गुसन  टेक्टरों  के  वितरण  प्रर  ar  लगी  हुई

 है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्रालय  स  राज्य  मंत्री  (af  मती  आभा  लथा

 पसन्द  माडल  के  ट्क्टरों  को  उपलब्ध  कसया  जा  सके  और  vast  समान  ब्रितरण

 किया  जा  सके  इसलिए  निम्नलिखित  मेकों  का  ट्रैक्टर  तथा  नियंत्रण  आदेश

 1971
 के  अधोन  रखा  गया  है

 :--

 ~
 ae

 द्वारा  fafaa

 मेसी  फर्गुसन
 के

 मे० ट्रक्टस  एण्ड  फाम

 a

 Wea  लिमिटेड़  oa ॥

 मे०  e CeRTea  gard  लिशिटेड

 फरीदाबाद
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 Survey  of  East  Brahmaputra  Valiey

 3968.  Shri  Natverlal  B.  Parmar:  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  National  Geo-physical  Research  Institute  is  conducting  a  sur-

 vey  of  East  Brahmaputra  Valley  to  explore  oil  and  Natural  Gas;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?

 The  Prime  Minister  (Shri  Morarji  Desai):  (a)  &  (b):  Oil  India  Limited
 have  entrusted  the  National  Geo-physical  Research  Institute  (NGRI,  Hydera-
 bad  to  conduct  an  aeromagnetic  survey  over  an  area  of  about  8900  sq.  km.  in
 the  East  Brahmaputra  valley  in  Upper  Assam  and  part  of  Arunachal  Pradesh.
 Of  the  8900  sq.  km.,  an  area  of  3400  sq.  km.  in  Ningru  (Arunachal  Pradesh)
 and  the  Assam  valley  will  be  flown  at  two  altitudes  for  more  detail  structural

 information.  The  survey  is  expected  to  be  conducted  during  the  current  winter

 season.

 The  purpose  of  the  survey  is  to  gather  additional  data  of  the  basement

 configuration  of  this  area  which  is  expected  to  help  in  a  better  appreciation
 of  the  overall  prospects.

 Security  deposit  for  passes  issaed  by  DTC

 73969.  Shri  Daya  Ram  Shakya:  Will  the  Minister  of  Shippmg  and

 Transport  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  passengers  are  required  to  deposit  security  while  they  are  issu-
 ed  passes  by  Delhi  Transport  Corporation;

 (b)  whether  forms  are  to  be  filled  again  for  the  renewal  of  passes;  and

 (c)  if  so,  the  action  being  taken  by  Government  to  scrap  the  practice  of

 depositing  security  money  and  filling  again  forms  for  renewal  of  passes?

 The  Minister  of  Shipping  and  Transport  (Shri  Chand  Ram):  (a)  &  (b)
 Yes,  Sir.

 (c)  No  such  proposal  is  under  consideration  of  the  DTC  at  present.

 DTC  bus  service  from  South  Avenue  to  Birla  Mandir

 13970.0  Shri  Daya  Ram  Shakya:  Will  the  Minister  of  Shipping  and  Trans-

 port  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  no  D.T.C.  bus  service  available  for  Birla  Mandir
 and  Paharganj  from  South  avenue  as  a  result  of  which  the  Members

 Parliament,  other  persons  and  the  students  residing  in  this  area  have  to  face
 considerable  difficulties  in  goimg  from  and  coming  to  this  place;  and

 (0)  if  so,  whether  bus  routes  Nos.  10,88,  and  90  running  from  Central

 Secretariat  would  be  diverted  by  Delhi  Transport  Corporation  to  South

 Avenue;  and  if  not,  the  reasons  therefor ?

 The  Minister  of  Shipping  and  Transport  (Shri  Chand  Ram):  (a)  For  going
 to  Birla  Mandir  and  Paharganj  from  South  Avenue  and  vice-versa,  convenient

 change  over  facilities  are  available  at  the  central  bus  terminal  near  Central

 Secretariat.
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 (b)  Extension  of  bus  routes..Nos.  वि. ८ हि
 and  90.from  Central  Secretariat

 to  South  Avenue  is  not  considered  necessary  by  the  Delhi  Transport  Corpo-

 tation view  छि  घाट  position’  indicateq  m‘repty  to  ‘The’  routing

 pattern  of  the  Corporation  has  been  redesigned  on  scientific  basis  and  tiadé

 direction’  oriémted  of  ‘destination  oriented:  Foriithé  ‘cosvéifience  of

 passengers  a  ritimber  of  exchange  pdints  ‘have  been  established  ॥1॥ ह  the’  city

 with  change-over  facilities  at  the  Central  bus  termina]  near  Central

 from  where  high  frequency,  bus
 services  are  available  to.  the  other  exchange

 points.  Under.  this,  patern,  it  is  mot.  possible  to.  connect  all  localities  of  the

 city
 by  direct

 सेना  में  लेफ्टिनेंट  waa  के  पद  के  लिय  चयन

 3971.  श्री  ज्योतिम्य  बु  :  क्या  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सेना  के  लिए  प्रतिरक्षा  सेवा  1962  के  नियम  66  के  अनुसार

 बयन  करने लेफ्टिनेंट  करनेल  और  इससे  ऊंचे  पदो  पर  स्थायी  पदोन्नति  चयन  ate  द्वारा

 के  आधार  पर  होतो  है  और  सक्रिप्र  सेवा  के  लिए  संबंधित  अधिकारा  के  स्वास्थ्य  के

 डाक्टरों  प्रमाणपतन्न  के  अध्यधोन  होतो  है  ;  और

 ~
 यदि  at,  तो  क्या  areafen  आपात  स्थिति  =F  शतक  hp  दौरान  उक्त  नियम

 66  का  पुरी  तरह  से  पालन  किया  गया  है  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  लेफ्टिनेन्ट  ata  और  उससे  ऊपर  (anit

 मेडिकल  कोर  और  आर्मी  डेन्टल  कोर  के  सरों  के  मामले  में  कनल  और

 के  te  पर  कार्यकारी  पदोन्नतियों  के  लिए  अफसरों  का  चयन

 wag  बोर्डों  द्वारा  फ्र्पि  जाता  है  ।  तदुनुरुपी  स्थायी  te  पर  qerafa  का  अक्सर

 के  शारीरिक  उपयुक्तता  और  अन्य  निर्धारित  शर्तों  के  आधार  पर  सरकार  द्वारा

 किया  जाता  है  ।

 जी  हां  ।  आन्तरिक  आपात  स्थिति  के  दौरान  इस  नियम  का  पूरी  तरह  से

 शै पालन  किया  गया  ्  ।

 पश्चिम  बंगाल  क  सुन्दरबन  क्षेत्रों
 का  दिकास

 3972.  श्री  faa  ag  :  क्या  योजना  मंत्री  यहू  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पश्चिम  बंगाल  के  सुन्दरबन  क्षेत्रों  का  व्यापक  विकास  करने  के  लिए  सरकार

 की  कोई  tara  परियोजना  है  ;  और

 क्या  पश्चिम  बंगाल  राज्य  सरकार  ने  सुम्दरबन  का  विकास  करने  के  लिए  कोई

 वित्तीय  सहायता  मांगी  है  ?

 मंत्री
 मोरारजी  :  नहीं  ।

 नहीं  1
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 प प्लाट  बाबजी  फार  Atelਂ  ससाचार

 3973.  चौधरी  बलवीर  fag

 श्री  चन्द्र  wat

 क्या  गृह  मंत्रो  यहं  बतानें  की  कंपा  करेंगे  क्या  उसके  मंत्रालय  की  जांच  एजेंसी

 ने  फ़ार  मुहर  शोषक  aang  दिनांक  10

 1977  के  | ह 'फरन्टਂ
 साप्ताहिक

 द्वारा
 लगाए

 गए  कुछ
 गम्भीर  के  सुंबंध  में  कूछ  ठोस

 पुछताछ  की  =?

 गह  मंत्रालय में  राज्य
 मंत्री

 धनिक  लाल
 AUST)

 5:
 संमाचार

 पंत्र  की  रिपोटें
 को  संबध  भारत  -  रक्षा  नियम  की  धारा  36/43  के  ara  भारतीय  आयुध

 अधिनियम की  धारा  25/54/59  तथा  भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा  120-4)  के  अधीन  थाना

 विनय  नई  दिल्‍ली  Tar  प्रथम  सुचना  मामला  स०  356  की  जाच
 पडताल

 से  ।

 मामले में  अभी  जांच  चल  रही  है  ।

 विदेशी  धन  का  स्वदेश  आना

 3974.  श्री  कवर  लाल  गप्त  क्या  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करंग  कि

 Far  सरकार  ने  विदेशो  धन  के  किसो  मामले  पता  लगया  &  जो  गत

 5  वर्षों  में  भारत  में  किसो  व्यक्ति  GA  अथवा  कम्पनों  को  प्राप्त  हुआ  तथा  जो  हाल  में

 पारित  विदेशों  धन  अधिनियम  के  नियंत्रण  के  अन्तगंत  आता  है

 यदि  तो  उनके  नाम  क्या  ह  तथा  ag  राशि  है  और  सरकार  ने

 दोषों  व्यक्तियों  के  विरूद्ध  क्या  कार्य॑वाहो  को  है

 क्या  सरकार  इस  तथ्य  से  अवगत  है  कि  अनेक  प्रमुख  राजनेतिक

 gs  यूनियनों  और  अन्य  लोगो  ने  विदेंशी  धन  प्राप्त  किया  है  जसा  कि
 तत्कालोन

 गह  मंत्रो  श्र  यशवन्तराव  चब्हाण  ने  लोक  सभा  में  बताया  था  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 mm
 |  क  )  उन  ट्रेंड  यूनियनों  तथा  अन्य  एसोसिएशनों  और

 राजनेतिक  दलों  के

 नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  गत  ala  वर्षों  में  सरकार  को  सहमति  से  विदेशों  प्राप्त  किया ।

 Te  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  विदेशो  धन  (fra)

 1976  के  लागू  होने  के  बाद  इस  सीमा  के  भोतर  आने  वाले  किसी  व्यक्ति

 ने  विदेशो  धन  प्राप्त  नहीं  क्या  है  ।  फर्मों  तथा  कम्पनियों  इस  अधिनियम  के  अन्तगंत

 विदेशी  अभिदान  लेने  पर  रोक  नहीं  है

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 और  ॥  जी  श्रोमान  ।  परन्तु  जैसा  तत्कालोन  गृह  मंत्रो  ने  भो  बताया

 आसुचना  ऐजेंसियों  द्वारा  एकत्र  किए  गए  ब्यौरे  बताना  लोकहित  में  नहीं  होगा  ।

 (=)  केवल  किसो  राजनीतिक  स्वरूप  के  संगठन  न  कि  राजनीतिक  जो  विदेशी

 aq
 )  अधिनियम  की  धारा  5(1)  के  अन्तरगत  अधिसुचित  किए  जाते  सरकार
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 को  पूर्वानुमति  &  विदेशी  धन  स्वीकार
 कर

 a ana  ।  दूसरे  दल  अथवा  एसोसिएशन

 पर  या  तो  क पूर्णत  प्रतिबंध  है  अथवा  उनकों  अनुमति  at  आवश्यकता  नहीं  gor  की

 समाजवादी  महिला  सभा  को  विदेशो  धन  afafraa,  1976  के  लागू  होने

 कें  बाद  fata  धन  प्राप्त  करने  को  अनुमति  दी  गयी  थीं  ।

 कोयला  खानों  में  सुरक्षा  संबंधी  समिति  का

 3975.  श्री  ए०  क  ०  राय :  क्या  ऊर्जा  मत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 9  1976  को  कलकत्ता  में  आयोजित  कोयला  खान  सुरक्षा

 संबंधो  समिति  की  चौथो  बैठक  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  हों  गया  है  ;

 यदि  तो  कोयला  खानों  में  सुरक्षा  स्तर  में  सुधार  करने  sg  कोयला  खानों

 में  दुघ॑टनाओं  को  रोकने  और  खनिकों  के  कल्याण  gq  सुविधाएं  जुटाने  के  लिए  समिति
 उ

 क्या  विशेष  सिफारिशें  की  हैं  ;  और

 सरकार  ने  सिफारिशों  को  कार्यरूप  देने  के  लिए  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  और  :  कोयला  खानों  में  सुरक्षा

 संबंधी  समिति  को  9  1976  को  बैठक  के  बाद  निम्नलिखित  विषयों  के  संबंध

 में  सरकार  को  तोन  अन्तरिम  रिपोर्टो  प्रस्तुत  की  गई  :

 भारत  कोकिंग  कोल  fao,  वेस्टर्न  कोलफील्डसू  लि०  और  सिंगरेनी  कोलियरीज

 क०  के  अधोन  122  कोयला  खानों  में  पानी  के  भराव/आग  लगने  बाले  क्षेत्रों  के  मामले  ।

 खान  अधिनियम  at  संशोधन  ।

 खानों  में  सुरक्षा  संबंधो  ara  सम्मेलनों  की  अनुशंसाएं

 उपयुक्त  पर  उल्लिखित  forte  को  सरकार  ने  स्वोकार  कर  लिया  है  और  इसमें

 निहित  अनुसंसाओ  के  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कम्पनियां  कारवाई  कर  रही  हूं  ।  उपयुंक्त
 ढ

 ख  पर  उल्लिखित  रिपोट  पर  ऊर्जा  मंत्रालय  ने  पहलें  हो  विचार  कर  लिया  है  और

 खान  अधिनियम  में  संशोधन  के  समय  बिचार  के  लिए  ऊर्जा  मंत्रालय  को  श्रम

 मंत्रालय  को  भेज  दी  गई  Q  ।  जहां  तक  उपर्युक्त  पर  उल्लिखित  fen  का  प्रश्न

 इससे  संबंधित  मामले  के  कुछ  पहलूओ  समिति  और  विचार  कर  रही  है  ।

 सत्यजुग  क  free  आरोप

 3976.  डा०
 JAZ  मण्यम  स्वामी :  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनको  रजिस्ट्रार  आफ  न्यूज  पेपर्स  आफ  इंडिया  द्वारा  के  विरुद्ध

 1975  में  की  गई  जांच  के  बारे  में  30  अक्तू es)  1977  के  ‘FU  एजਂ  में  प्रकाशित

 रिपोर्ट  को  जानकारी  है  ;

 क्या  यह  रिपोट  सच  है  ;  और

 यदि  तो  के  विरुद्ध  कया
 काय  वाही  की  गई  है  ?
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 नग  -

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  (att  लाल  कृष्ण अ

 और  :  न्यू  एजਂ  में  प्रकाशित  इन  आरोपों की  सरकार  द्वारा  पहले  भी  जांच

 को  गई  थो  ।  इन  जांचों  से  के  विरूद्ध  लगाए  गए  आरोपों  की  स्पष्ट

 रुप  से  पुष्टि  नहीं  होती

 Transport  of  Coal  for  Raniganj  Collieries

 3977.  Shri  Ramanand  Tiwary  :  Will  the  Minister  of  Energy  be  pleased  to

 state  :

 (a)  the  quantity  of  coal  extracted  and  transported  outside  from  each

 colliery  in  Raniganj  and  the  quantity  of  coal  lying  at  colliery  Depot;  follow-

 ing  the  nationalisation  of  coal  mines;

 (b)  whether  the  quantity  of  coal  lying  at  colliery  depot  is  the  same  as

 is  entered  in  its  register;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  for  difference  in  the  quantity  of  coal  entered  in

 the  register  and  that  lying  at  the  depot  and  the  action  taken  against  the

 persons  held  responsible  therefor?

 The  Minister  of  Energy  (Shri  P.  Ramachandran) :  (a)  to  (c):  The  informa-

 tion  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 मोहन  मिकिनन्‍्स  gard  लिसिटेड  ढारा  शीतल  पेय  का  उत्पादन

 3978.  श्री  ज्योतिमंय  बचु  :  क्या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भूतपूर्व  सरकार  ने  डायरेक्टर  श्री  कपिल  मोहन  के  नियंत्रणाधीन  मोहन  मीकिन्स

 ब्रअरी  लिमिटेड  तया  अन्य  सहायक  सुरा  कर्मशालाओं  को  ‘SEqIea  नामक  शीतल  पेय  के

 उत्लादन  और  विपणत  की  अनुमति  दी  थी  ;

 यदि  तो  कया  यह  आरोप  लगाया  गया  है  fe  उपयुक्त  पय  में

 परिशोधित  स्पिरिट  मिली  है  जिसकी  स्वास्थ्य  फर  हानिकारक  प्रभाव  हुआ  है  ;

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 और क्या  आरोप  के  बारे  में  कोई  जांच  को  गई  थी

 (=)  यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 उद्योग  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  आभा  :  मे०  मोहन  मीकिन्स

 Porar  लि०  को  फल  उत्पाद  आदेश  1955  के  अधोन  फलो के  एरियटड  वाटर

 और  at
 पे  यों  सहित  विभिन्न  प्रकार  के  फल  उत्पादनों  का  निर्माण  करने  का  एक  लाइसेंस  प्राप्त

 है  सरकार  को  इस  कं ०  द्वारा  ‘erpca’  नामक  मुद्
 पेय  का  उत्पादन  ar  विपणन  far

 जाने  को  कोई  जानकारों  नहीं  है

 से  :  हो  नहीं  उठते  ।
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 Recognition  of  the  Trade  Unions  of  the  Jute  Workers

 3979.  ri  Daya  ‘Ram  Shakya  :  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to
 State  :

 (a)  whether  the  trade  unions  of  the  jute  workers  have  not  been  recognised’
 so  far  by  State  Government  as  well  as  by  the  Central  Government  and
 whether  80,000  jute  workers  were  removed  from  service  during  emergency;
 and

 if  so,  the  action  being  taken  by.  Government  in  this  regard?

 The  Minister.  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  (Shrimati  Abha  Maiti)
 (a)  (b):  In  a  meeting  taken  by  Union  Commerce  Minister  at  Calcutta  on

 3rd-  July  1977,  the  Commerce  Minister  requested  the  Jute  industry  to  take

 early  steps  for  the  recognition  of  the  Trade  Unions  and  suggested  that  the
 The Government  of  West  Bengal  should  also  consider  taking  up  this  issue.

 matter  has  been  taken  up  with  the  State  Government  conc  erned  and  is  being

 pursued.

 As  a  result  of  closure  of  Jute  mills  due  to  lockouts/strikes/work  stoppages

 etc.,  large  number  of  workers  were  affected  for  varying  periods.  .  Steps.
 have  however  been  taken  to  open  the  closed  Jute  mills  considered  viable. =

 C.B.I.  Enquiry  against  Ajudhia  Textile  Mills

 3080.  Shri  Shakya:  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  have  made  any  arrangement  for  investigation
 by  C.B.I.  to  find  out  the  reasons  why  the  loss  of  Rs.  14  crores  is  being
 suffered  annually  by  the  Ajudhia  Textile  Mills,  Delhi  since  1971;

 (b)  whether  Government  have  received  any  complaints  of  irregularities.
 from  Kapra  Mazdoor  Ekta  Union;  and

 (०)
 if  so,  the  action  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  (Shrimati  Abha  Maiti):
 (a)  No,  Sir.  The  Ajudhia  Textile  Mill,  which  is  under  the  management  of
 National  Textile  Corporation  (Delhi,  Punjab  &  Rajasthan)  Ltd.  New  Delhi,
 a  subsidiary  of  the  National  Textile  Corporation  Ltd.  was  taken  over  under
 Industrial  Development  (Regulation)  Act  in  June,  1971  and  subsequently
 nationalised  w.e.f.  1-4-74.  As  this  was  a  sick  unit,  it  has  suffered  from
 certain  inherent  disabilities  accounting  for  persistent  losses.  Some  of  these
 factors  are  old  and  worn  out  machinery:  higher  incidence  of  interest  burden;

 high  labour  ratio,  and  continuance  of  labour  indiscipline  resulting  in  the  loss
 of  productivity.  The  loss  suffered  by  this’  unit  in  the  year  1976-77  was
 Rs.  94:58  lakhs.
 these  losses.

 A  number  of  steps  are  being  taken  by  the  NTC  to  arrest
 These  inelude  the  implementation  of  the  Modernisation  pro-

 grammes,  gradual  introduction  of  profitable  sorts,  a  proposal  to  set  up  a

 laboratory  for  testing  raw  materials,  introduction  of  cost  accounts  control.

 Recently  a  Techno-Economic  survey  of  the  Mill  has  also  been  conducted  to

 suggest  ways  and  means  for  making  this  a  viable  unit.  The  recommendations.

 of  the  Survey  Team  are  under  study  of  the  NTC.
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 (b)  and  (c):  Some  complaints  were:  réceived  from  the  Kapra  Mazdoor
 Ekta  Union  mainly  regarding  faults  in  the  purchase  of  stores  and  against
 the

 policies  of  the  General  Manager. .  complaints  are  ‘presently  under

 investigation.  On  completion  of  the  investigation,  appropriate  action
 con-

 sidered  necessary  be
 taken.

 Setting  up  a  Cement  Plant  in  Bastar  District  by  C.C1I

 3981.  Shri  Govindram  Miri:  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to
 state  the  time  by  which  Cement  Corporation  of  India  will  set  up  a  Cement

 plant  in  Bastar  district  and  when  it  will
 start  production?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  (Shrimati  Abha  Maiti) :
 The  Cement  Corporation  of  India  has  at  present  no  proposal  to  set  up  @

 cement  plant  in  Bastar  district  of  Madhya  Pradesh.

 Revenue  dues  against  Coal  Mines

 3982.  Shri  0१111 8110,  Miri:  -  Will  the  Minister  of  Energy  be  pleased:  to

 state

 (a)  whether  a  huge  amount  of  the  Government  revenue  from  minerals
 is  in  dispute  between  the  former  owners  of  the  non-coking  coal  mines  and
 the  Central  Government  as  a  result  of  nationalisation  of  these  mines  and
 whether  it  is  still  outstanding  against  them;  and

 (0)  the  progress  of  the  cases  pending  at  present  in  the  court  of  compen
 sation  Settlement  Commissioner  Compensation  Coal  Mines,  Calcutta  ?

 The  Minister  of  Energy  (Shri  P.  Ramachandran)  (a)  Claims  have  been

 filed  by  the  State  Governments  before  the  Commissioner  of  Payments  for  the

 arrears  of  royalty  due  from  the  former  colliery  owners  as  on  the  date  of

 nationalisation.  There  is  however  no  dispute  between  the  former  owners..and
 the  Central  Government.

 (b)  Of  the  total  of  47,631  claims  filed  before  the  Commissioner  of  Pay-
 ments,  Calcutta  15202  have  been  rejected/finally  admitted  till.  the  end  of
 November,  1977.  The  other  cases  are  at  various  stages  of  examination

 थई  बांध  संबधी  करार

 3983.  att  :  क्या  ऊर्जा  यह  बताने  के  कृपा  करेंग  कि

 और थेई  बांध  के  बारे  में
 हुए

 करार  का  carer
 क्या  है ं;

 उक्त  करार  के  परिणामस्वरूप  हिम्गचल  प्रदेश  कितनी  fase  मिलने  ककी

 संभावना  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  इस  बात  पर  सहमति  गई  है  क  थेई

 ata  का  निर्माण  काय  शीघ्र  शुरू  होना  चाहिए  ।  यह  परियोजना  पंजाब  सरकार  द्वारा

 निष्पादित  कौ  जानी  है  ।  सभी  प्रकार  के  नीति
 wae  मामलों  पर  कारवाई  करने  तथा

 निर्माण  काय  की  अवधि  में  और  प्रचालन  के  दौरान
 उपयुक्त  दिशा-निदेश

 करने  के
 लिए

 एक  अन्तर्राज्यीय  बोड  स्थापित  किया  जाएगा

 faa  उत्पादन  का  4.  6%,  भाग  हिमाचल  प्रदेश  को  विना  ब्य  ॥
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 arfzartaat  से  हथियाई  गई  भूमि

 3984.  श्री  क ०  STITH  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  gar  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  गत  छह  महीने  के  दौरान  आदिवासी  क्षेत्रों

 विशेषकर  बिहार  और  उड़ीसा  राज्य  क्षेत्रों  गेर-आदिवासियों  द्वारा  आदिवासी  किसानों

 की  कितनी  भूमि  हथियाई  गई  है  ;

 यदि  at,  तो  ऐसी  कितनी  शिकायतें  मिली  है  ;  और

 क्या  सरकार  ने  गर-आदिवासियों  द्वारा  आदिवासियों  की  हथियाई  गई  भूमि

 के  बारे  में  उपयुक्त  कार्यकाही  करने  के  लिये  राज्य  सरकारों  को  कोई  निदेश  दिये  हैं  ?

 मह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  घनिक  लाल  :  तथा  :  गत  छह

 महीनों  के  दौरान  आदिवासी  क्षेत्रों  में  Tz-arfeatfaat  दवारा  हथियाई  गई  आदिवासियों

 की  भूमि  के  बारे  में  कोई  सांख्यिकीय  आंकड़ें  उपलब्ध  नहीं  है  ।  बिहार  तथा  उड़ीसा

 सरकार  ने  निम्नलिखित  सुचना  भेजी  है

 ला

 पंजीकृत  अंतग्रस्त  निर्णीत
 राज्य  का  नाम

 qa:  लौटाई

 मामलों  की  गई  भूमि मामलों  की
 भूमि

 का

 संख्या  क्षत  का  क्षत्र

 संख्या

 3  A =

 1.  बिहार  से  77  2139  3539  1689  1619.52

 तक  एकड़  एकड़

 2.  उड़ीसा  से  77  TH)  2165  1458.48  593.22

 एकड़

 आदिवासियों  के  हित  को  संरक्षण  प्रदान  करते  रहने  के  विचार  से  उन  राज्यों

 को  जिनके  पास  आदिवासी  उप-योजनायें  भूमि  संबंधी  वर्तमान  कानून  पर  विचार

 करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।  बहुत  से  राज्यों  ने  यह  काय  पूरा  कर  लिया  है  ।  परियोजना

 प्रशासकों  को  हस्तान्तरण  भूमि  तथा  भूमि  वापसी  की  समस्या  को  प्रथम  प्राथमिकता  देनी  है

 Mass  Media  for  creating  awareness  about  Importance  and  Rights  of  Women

 3985.  Shri  Nafverlal  B.  Parmar:  Will  the  Minister  of  Information  and

 Broadcasting  be  pleased  to  state  the  programmes  chalked  out  for  creating

 awareness  among  the  people  about  the  ‘importance  and  rights  of  the  Women’

 and  organising  movements  to  carry  on  propaganda  at  national  level  through

 the  mass  media  ?
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 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  L.  K.  Advani):
 Creating  awareness  among  the  people  about  the  importance  and  rights  of
 ‘women  is  a  continuing  process  of  publicity  by  various  Media  Units  of  this

 The  salient  features  of  the  publicity  are:

 Programmes  for  women  are  broadcast  from  all  stations  of  All  India
 Radio  in  their  respective  regional  languages,  two  to  three  times  a
 week.  Organised  listening  to  women’s  programmes  is  arranged  by
 formation  of  listening  clubs  for  women  which  number  4,860.

 Programmes  covering  various  facets  of  women’s  role  in  society  are

 being  mounted  by  the  Doordarshan  Kendras.

 Besides  giving  publicity  to  the  Report  of  the  Committee  on  Status

 of  Women  in  India,  the  Press  Information  Bureau  issues  features
 articles  to  newspapers  /journals.

 A  documentary  film  titles  role  in  Rural  Developmentਂ  and

 seven  newsreels  have  been  produced  by  the  Films  Division.  Three

 more  documentaries  are  under  production.

 The  Publications  Division  have  brought  out  two  books  entitled

 in  Indiaਂ  and  Various  journals  like  Yojana,  Aikal
 and  Kurukshetra  also  publish  articles  on  the  subject.

 The  field  units  of  the  Song  &  Drama  Division  and  Directorate  of

 Field  Publicity  educate  and  inform  general  public  on  the  importance
 ang and  rights  of  women  through  live  entertainments  film  shows

 photo  exhibitions.

 बेज्ञानिक  तया  औद्योगिक  अपसंघान  परिषद्‌  के  संगठनों  क  anarical

 की  छंटनी

 3986.  श्री  क्‌०  रामनूति  :  क्या  योजना  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa  av

 1969  से  अब  तक  वंज्ञानिक  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  के  संगठनों  से  प्रयोगशाला

 बार  दैनिक  मंजूरी  कमंचारियों
 म  से

 कितने  कमंचारियों  की  छंटनी  की  गई  है  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  : सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  माननीय

 सदस्य  महोदय  को  पूर्ण  होने  पर  भेज  दी  जायेगी  ।

 संसद  सदस्यों  द्वारा  आस्तियों  और  देनदारियों  की  घोषणा  के  बारे  में  कानून

 3987.  श्री  माधव  राव  सिन्धिया  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  संसद  सदस्यों  द्वारा  प्रत्येक  वर्ष  अपनी  आस्तियों  और

 दारियों  की  घोषणा  करने  के  लिए  कोई  कानून  पेश  करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इसके  कब  तक  ta  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ;

 गह  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :
 जी  श्रोमा नू  ॥

 और  :  विधेयक  को  के  बारे  में  निर्णय  होते  ही  जिस  पर

 > चाई  की  जा  रही  उसे  सदन  पेश  किया  जाएगा  |
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 line . Scheme  to  provide  employment  to  people  living.  ‘below
 poverty

 3988.  Shi  ‘Hukam  Chand.  Kachwai
 : :  Will  the  Mitister  of  PI  anning  be

 ‘pleased  to  state :.

 (a)  whether  Government  have  under  consideration  any  scheme  to  provide

 employment  to  the  people  living  below  the  poverty  line

 (b)  if-so,  the  features  thereof;  and

 (c)  if  not;  whether
 Government

 propose  to
 formulate  any

 policy  in  this

 regard  ?.

 The  Prime  Minister  (Shri  Morarji  Desai):  (a),  (b)  &  (c):  There  is  no

 specific  schéme  under  the  consideration  of  Government  for  providing  employ-

 ment  to  the.  people  living  below  the  poverty  line.  However,  one  of  the

 primaty  objectives  of  the  next  -Five  Year  Plan  will  be  to  effect  a  significant

 ा [1 0४६८ा121. न नन अचन अ वानकालभ नव ह +औ ा नथ
 in  the  standard  of  living  of  this  category  of  people,  by  increas-

 ing  employment  opportunities.  The  relevant  policies  and  investment  pro-

 grammes  will  be:  set  ‘out  in  detail  in  the  Plan  for  1978-83

 जम्मू  चथा  कश्मीर  सें
 पाकिस्तानियों

 की क  घुसपेठ

 3989.  श्री  यादवन्द्र  दत

 शी  WAATATS  सहता

 बलदेव  fag  aavfaat  :

 श्री  यशवन्त

 प्रो०  समर  गह

 श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करंग  कि

 क्या  उनका  ध्यान  जम्मू  तथा  कश्मी  राज्य  के  पुलिस  महानिरीक्षक  श्री  डी०

 एन०  कौल  के  वक्तव्य  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  कश्मीर  राज्य  में  भारी  संख्या  में

 पाकिस्तानी  एजेन्ट  कर  रहे  हैं  ;  और

 यदि  तो  उसकों  रोकने  के  लिए  और  अपने  क्षेत्र  की  रक्षा  करने  हेतु  सरकार

 क्या  कायवाही  कर  रही  है
 ?

 गुह  मंत्रालय
 म॑

 राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  सरकार  ने  उस

 वक्तव्य  '  के  बारे  में  प्रस  fear  ql  जिसे  जम्मू  व  कश्मोर  पुलिस  के  महानिरोक्षक

 द्वारा  दिया  .  गया  बताया  गया  है  ।

 सरकार  सतक  है  ।
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 हस्थिंगा  और  राजस्थान  में  कपास  की  खंती  के  लिए  wala
 सहायता  क

 लिए  अनुरोध
 |

 3990.  श्री  रासानन्द  तिवारी  :  क्या  उद्योग  मंती  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हरियाणा  ate  राजस्थान  सरकारों  नें  रुई  का  उत्पादन  बढ़ाने  और

 ति  faarect  करते
 उसके  आयात  पर  निर्भरता  समाप्त  करने के  लिए  रुई  का  मूल्य  425

 रुपये  प्र

 के  लिये  केन्द्र  से  अपील  की  है  ;  और

 यदि  at,  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  आभा
 :

 और  :  पंजाब

 की  रुई  का
 आदि  सरकारों  से  इस  आशय  के  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  1977-78

 विद्यमान  बाजार  भाव  रुई  के  पिछले  मौसम  अर्थात्‌  1976-77  के  बाजार  भाव  से  बहुत

 में  व्यापक  रूप
 कम  है  इच्छाਂ  व्यक्त  की  है  कि  भारतीय  रुई  निंगम

 बाजार

 में  प्रवेश  करके  इस  बात  को  सुनिश्चित  चाहिए
 रुई  उत्पादकों i at  1976-77

 के  मौसम  के  मूल्य  की  तुलना  में  अर्थात  425  रुपये  प्रेति  क्विन्टल  क  1  लाभप्रद  मूल्य
 fart

 चित
 नहीं सके  ।  विद्यमान  मूल्य  स्तर  की  पिछले  मौसम  के  मूल्य  शस्त्र  से  तुलना  करना  उ

 होगा  क्यों  कि  पिछले  रुई  के  मौसम  में  सन्तोषजनक  फसल  न  होने  के  कारण  अर्थात  जिससे

 z  होने  ना
 68.70  लाख  गांठों  के  अनुमानित  उत्पादन  में  12  लाख  गांठ

 कम  की  पदावा

 ई  वर्ष के कारण  रुई  के  मूल्य  स्तर  में  वुद्धि  हो  गई  थी  ।  farg  afe  २

 मूल्य  स्तर  की  तुलना  1974-75  और  1975-76  के  जब  उत्पादन  सामान्य  हुआ

 मूल्य  स्तर  से  की  जाय  तो  पता  चलेगा  वर्तमान  मूल्य  स्तर  उससे  80-125  रुपय

 तक  प्रति  क्विन्टल  अधिक  है  ।  रुई  चालू  कीमत  निम्न  प्रकार  है

 प्रति
 faaree

 )

 किस्म  पंजाब  हरियाणा

 मार

 375-396  385-440

 430-485

 (340-350  360-  400

 रुई  का  स्वतन्त्र  व्यापार  और  मूल्यों  ar  निर्धारण  मांग  और  पूति  के  नियमानुसार

 किया  जाता  है  ।
 भारतीय  रुई  निगम  सभी  राज्यों  के  सभी  प्रमुख  बाजारों  में  काय॑  करता

 है  तथा  सभी  खुली  नीलामियों  में  भाग  लेता  है  तथा  इस  बात  को  सुनिश्चित  करता  है

 कि  किसानों  को  उनके  उत्पाद  का  उचित  मूल्य  मिले
 ।  भारतीय  रुई  निगम  के

 में  16,  राजस्थान  में  8,  हरियाणा  में  11  केन्द्र  हैं  ।  किसानों  का  हित  संरक्षण  सुनिश्चित

 करने  की  सरकार  की  स्वीकृति  नीति  है  ।  उपर  उल्लिखित  मूल्य  की  प्रवृत्ति  से  यह

 है  कि  चालू  मौसम
 का  रुई  का  मूल्य  वास्तव  में  पंजाब  द्वारा  विद्यमान  मूल्य  स्तर  के

 करीब  बराबर  ही  है  ।
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 भारतीय  नौवहन  निगम  क  चेयरमेन  दारा  किय  गए  दौरों  पर  व्यय

 3991.  श्री  डा०  बसन्त  कुमार  क्या  नौबहुन  और  परिवहन  मंत्री  ag  बताने  की

 कपा  करेंग  कि

 क्या  भारतीय  नौवहन  निगम  के  चेयरमेन  तथा  प्रबंध  निदेशक  एडमिरल  नन्दा

 लगातार  भारत  तथा  विदेशों  के  दौरे  पर  होते  हैं  |

 1975  से  1977  तक  चेयरमैन  तथा  प्रबंध  निदेशक  कितने

 दिन  के  लिए  भारत  से  बाहर  रहे  और  इस  पर  पूथक श्व  पुथक  रूप  से  कितना  व्यय  हुआ

 और

 क ह) व (ह  चेथरमन  के  निजी  सचिव  कैप्टन  मोहिन्दर  ने  गत  दो  वर्षों  में  मनोरंजन

 पर  व्यय  किया  है  और  यदि  तो  इस  संबंध  में  कितनी  राशि  खर्च  की  गई  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  चांद  :  शिपिंग  कारपोरेशन  आफ

 इंडिया  के  भूतपूर्व  अध्यक्ष  और  प्रबंध  निदेशक  एडमिरल  एस०  एस०  नन्दा  ने  कंपनी  के

 कारोबार  के  हित  में  जब  कभी  आवश्यक  हुआ  और  एसे  मामलों  में  जहां  उच्चस्तरीय

 faarz  fara  और  बातचीत  होनी  थी  या  वांछनीय  थी  के  लिए  भारत  और  में

 दौरे  किए  |

 (i)  278  दिन ॥

 (ii)  6.85  लाख  रुपये  ॥

 जी  at,  3.  74  हजार  रुपये  ॥

 भूतपूर्व  जनसंघी  नताओं  क  विरुद्ध  मामलों  का  वापस  लिया  जाना

 3992.  श्री  बसम्त  साठ
 :

 क्या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  भूतपूर्व  जनसंघी  नेताओं  के  विरुद्ध  मामलों  को  वापस  लेने  का

 किया  है  ;  और

 यदि  तो  वापस  लिये  गये  जिन  मामलों  =x¥  ह  वापस  लेने  का  विचार  है  उनका

 ब्यौरा  क्या  है  तथा  उसका  क्या  औचित्य  है  ?

 ह
 गह  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  धनिक  लाल  :

 }  जी  श्रीमन  ॥

 प्रश्न  नहीं  उठता  i

 मंत्रियों  =  taifaca  म  बंजर  तथा  खत  योग्य  भूमि

 3993.  डा०  बी०  Yo  सईद  मोहम्मद  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपों  करेंगे

 कि

 किन-किन  केन्द्रीय  मंत्रियों  के  पास  निजी  स्वामित्व  की  बंजर  तथा  खेती-योग्य

 भूमि है  ;  और

 उनमें  से  प्रत्येक  के  पास  Peat  क्षेत्रफल  भूमि  है  ?
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 प्रधान  संची  सोरारजी  Jars):  और  केन्द्रींय  मंत्रियों  के  स्वामित्व

 में  यदि  कोई  भूमि  सम्पत्ति  है  तो  उसका  विवरण  उस  प्रकटन  में  निहित  होगा  जो  मंघियों

 द्वारा  प्रधान  मंत्री  को  किया  जाएगा  जसा  कि  मंत्रियों  के  लिए  आचार  संहिताਂ  के  अन्तगंत

 करना  अपेक्षित है  प्रकटन  गोपनीय  हैं  ।  मे  उस  सुचना  में  से  उद्धरण  प्राप्त

 कर  रहा  हूं  और  जसे  ही  यह  उपलब्ध  होगा  माननीय  संदस्य  को  सूचिंत कर  दूँगा  ।

 आपात  स्थिति  की  सराहना  wet  वाला  ee  कर  दिया  जाना

 3994.  श्री  OTs eZ  दत्त

 श्री  way  तिवारी

 श्री  जी०  ननतदाला

 श्री  मुख्तियार  fag  मलिक

 शी  एस०  दास

 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  उनका  ध्यान  17  नवम्बर  1977 के  इण्डियन  में  प्रकाशित

 इस  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  केन्द्रीय  feta  पुलिस  के  एक  wars  सहा

 निर्देशक  ने  एक  पर्चा  नष्ट  करने  का  आदेश  दिया  था  जो  उसके  द्वारा  लिखा  और  प्रकाशित

 किया  गया  जिसमें  आपात  स्थिति  की  सराहना  की  गई  थी  और  एक  पुस्तक

 जो  उसने  sare  कौ  थी  और  भर्ती  हुए  नये  व्यक्तियों  को  बचीਂ  गई  थी  और  जिसे  अनिवायें

 विशेष  अध्ययन  बना  दिया  गया  ar  जिसमें  आपात  स्थिति  का  विरोध  करने  वाले  व्यक्तियों

 के  विरूद्ध  कायंवाही  किये  जाने  का  उल्लेख  किया  गया  था  ;

 क्या  aa  सच  है  fe  वहीं  अधिकारी  पुलिस  आयोग  का  सचिव  सदस्य  नियुक्त

 feat  गया  है  जैसी  कि  भारत  सरकार  ने  घोषणा  की  है  और

 क्या  यह  सच  हैं  कि  उसके  दारा  प्रमाण  नष्ट  किय  जाने  की  जानकारी  गृह

 मंत्रालय  अथवा  गह  मंत्री  को  है
 ?

 जो  श्रीमान  ।  न  तो  इश्तिहार  में  और  न Taxa  चरण

 ही  रंगरूट  गाइड  के  संबंधित  अध्याय  में  ऐसे  कोई  अनुदेश  है  कि  आपातस्थिति  का
 विरोध

 करने  वालों  से  कसे  निपटा  जाए  ।  बल्कि  उनमें  आपातस्थिति  की  घोषणा  करने  की

 परिस्थितियों  के  बारे  में  तत्कालीन  सरकार  के  सरकारी  व्याख्या  पर  आधारित  आपात  स्थिति

 की  घोषणा  से  ge  देश  कौ  कानून  व  व्यवस्था  की  स्थिति  का  एक  एतिहासिक  gory

 है  ।  परितित  परिस्थितियों  में  ये  असंगत  हो  गए  हैं  और  इसलिए  केन्द्रीय  fos
 पुलिस

 के  तत्कालीन  महानिदेशक  ने  अधीनस्थ  अधिकारियों  के  अधिकार  में
 इश्तिहार

 की  प्रतियों

 को  नष्ट  करने  और  गाइड  पुस्तक  से  उस  विशेष  अध्याय  को  हटाने  के  आदेश  दिए  थ।प

 और  :  उसी  अधिकारी  राष्ट्रीय  पुलिस  आयोग  को  एक  सदस्य  के  रूप

 में  नियुक्त  किया  गया है  ।
 प्रकाशन  की  प्रतियां  अभी  भी  सरकार  के  पासਂ  उपलब्ध

 है  और  प्रतियों
 ध्  नष्ट

 करना
 या  उनमें  संशोधन  fear  जिसकी  सुचना  सरकार

 को  दी  गई  नष्ट  किया  जाना  नहीं  था  |
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 अ  स  Talaa  जप  ae,

 3995.  Ao  Baa: :
 तपा  Me  .  मंत्री  ge  बंताने

 ..  की
 sat  करेंगे

 अनुसूचित  ~  जातियों  अनुसुचित  को  छात्रवृत्ति  पकी  ifr

 देश  भर  में  हर  अदा  की  जाती  :  है  ;.

 (@)  यदि
 तो  इसके  क्या  कारण  ;  और

 क्यां  जैसे  अन्य  कमंचारियों  को  वतन  की  अदायगी  की  जाती  है  बैसे  ag  अदायगी

 at  माह  करना  सम्भव  नहीं  है
 ?

 गुह  मंत्रालय में
 राज्य  मंत्री  धनिक  लाल

 r q)  .  तथा  ४

 केन्द्रीय  परकार  द्वारा  किये  गये  हाल  के  सर्वेक्षण
 के  अनुतार  की  राशि  हर  महीने

 नियमित  रुप  से  अदा  नहीं  को  गई  है  ।  किये  गये  विश्लेषण  के  अनुसार  छात्रवृत्तियां  अदा

 करने  में  विलम्ब  के  मुख्य  कारण  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  अनेक  राज्यों
 में  इस  योजना  का  विकेन्द्रीकरण  नहीं  fat  गया

 है

 (2)  छात्र  समय  आवेदन  पत्र  प्रस्तुत  नहीं  करते

 g
 (  VJ  )  आवेदन  पत्र  उचित  रूप  से  नहीं  भरे  जिसके  कारण  से  समय-समय

 >
 पर  स्पष्टीकरण  मांगे  जाते  हैं  ।  कभी-कभी  जाति  प्रमाण  पत्र  जेसा  महत

 प्रमाण  पत्न  प्रस्तुत  नहीं  जाता  ॥

 (4)  स्वीकृति  देने  और  बिलों  के  भुंनाने  में  प्रक्रियात्मक  औपचारिकताएं  तदनुसार

 1977  में  सरकांरों  को  नये  सुझांव  दिये  गये  हैं  और  ag  देखने

 के  लिए  कि  बहुत  अच्छी  तरह  छात्रवृत्तियों  किस  अदा  की  जा  सकती

 राज्य  सरकारों  को  अपने  अनुभव  के  साथ-साथ  भारत  सरकार  सुझावों

 की  परीक्षा  करने  की  सलाह  दी  गई  है  ।

 Attempts  to  create  disturbances  in
 Arunachal  Pradesh

 3096.  Shri  Yadvendra  Dutt
 :

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  his  attention  has  been  drawn  to  the  news  item  published  in
 the  dated  7th  September,  1977  to  the  effect  that  attempts  are

 being  made  to  create  disturbance  in  Arunachal  Pradesh  with  the  help  of  foreign
 money  as  has  been  alleged  by  the  Chief  Minister  of  Arunachal  Pradesh  while
 talking  to  the  correspondent  of  the  said  newspaper;  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  Government
 against  the  persons  creating

 disturbance  with  the  help  of  foreign  money  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Dhanik  Lal

 Mandal):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Suitable  vigilance  is  being  exercised  in  this  regard.

 as SD  िए
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 —

 मुकदमा.त्वलाए
 नज़रबन्द

 2
 व्यक्तियों  में  +1  6-11-1077  लोक  सभा  में

 fer  गएः  अ  #  #5  का  उत्तर  शुद्ध  करनेवाला

 CORRECTING  STATEMENT  WITH  REGARD  TO‘UNSTARRED  QUES-

 NO.  445  REPLIED  IN  LOK  SABHA  ON.  16-11-1977  REGARDING
 DETAINED  WITHOUT"  TRIALਂ  -

 16  1977  को  लोक  सभा  में  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  445  के  उत्तर  में

 विभिन्न  राज्यों  बिना  प्मुकदमा  ware  नजरबन्द  व्यक्तियों  की  संख्यों  के  बारे  सूचना

 का  एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रखा  गया  था  ।  मणिपुर  के  बारे  में  यह  बताया  गया

 था  कि  172  व्यक्ति  विभिन्न  कानूनों
 के

 अन्तगंत्त महर
 बिना  मुकदमा  चलाए  .  नजरबन्द  है

 राज्य  सरकार  अब  येह  स्पष्ट  tear  है  कि  ये  व्यक्ति  जांच  पडताल  होने  तक  दण्ड

 संहिता  को  धारा  167  के  अधीन  नंजरबत्द  हैं  न  कि  किन्ही  निरोधात्मक  कानूनों

 के  अधीन  ।  दो  व्यक्ति  विद्रोहियों  के  रूप  में  मीसा  के  अधीन  तजरबन्द  इनमें  से  एक

 9-77  से  30-11-77  तक  स्वास्थ्य  के  आधार  पर  परोल  पर  है  ।  एक  और  safer

 विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी  गतिविधियां  निरोध  अधिनियम  के  अधीन  नजरबन्द  हैं  ।

 सदन  में  पहले दी  गई  सुचना  में  ति  के  लिए  खेद  है  ।

 सभा  गटल  पर  रख  गय  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 कम्पनी  1956  क  अन्तगंत  पत्र

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  Tas)  :  में  कम्पनी  1956  को  धारा  619  क  को

 धारा  (1)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  cat  (feed  तथा  अंग्रेजी  संध्क  की  एक-एक  अति  सभा  पटल

 पर  रखता  हूं

 भारतीय  अनुबंधन  विकास  fara,  नई  दिल्लो  के  क्ष  1976-77  का  वधिक

 लैबापरोक्ित  लेखे  तथा  उन  पर  नियत -aaraarqaearn  को  टिप्पणियाँ  |

 |  घूं  बताने  वाला  एक  विवरण  किं  उप  मुक्त  प्रतिवेदन  से  सरकार  सहमत  है  और  इसलिये

 निगम  के  कायक रण  को  पूथक  समोक्षा  नहीं  को  गयो  है  |

 में  रखा  गया  ।  देखिय  सं०  एल०  टी०  1346/77]

 लौ पता  1957  के  अन्तगंत  अधिसचनाय

 रक्षा  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  शेर  (  ्य में श्री  जगजीवन  राम  को  ओर  से  नौसेना

 अधिनियम  1957  की  घारा  185  के  निम्तलिखित  अधिसुचनाओं  तथा  अंग्रेजी  संस्क  रण  )

 की  एक  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ
 :--

 नौसेना  सेवा की  शर्तें  तथा  प्रकोण॑  )  1977  जो

 दिनांक  25  1977  के
 भारत

 के  राजपत्र  में  संख्या  aro  नि०  ayo  234

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 189



 Agrahayana  28,  1899  (Saka): Papers  laid
 ont  he

 Table

 ee

 aro  नि०  aro  253  जो  दिनांक  16  1977  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुई  थो  तथा  जिसमें  दिनांक  16  1975  को  अधिसुचना  Asay  सा ०  नि०  aro

 31  में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  हैं  ।

 (2)  उपर्युक्त  अधिसूचनाओं को  सभा
 पटल  पर

 रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 बताने  वाले

 दो

 विवरण  (ferat  तथा  अंग्रेजो

 की सीक  anim
 [dara  में  रखा  TOT t  afed  deat  ठी ०  ag

 1975-76  क  कार्यकरण  की  समीक्षा  तथा चलचित्र  faa  निगम  लिमिटेड  बम्बई  क  ag

 वार्षिक  प्रतिवेदन

 सूचना तथा
 प्रसारण  मंत्री  (sit  लाल  कृष्ण  ATTATHt)  :

 में
 निम्नलिखित

 पत्र  सभा  पटल
 पर

 रखता  ह्
 न्र

 (1)  कम्पनी  1956
 की

 धारा  619
 क  की  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत *

 चलचित्र

 वित्तनिगम  लिमिटेड  बम्बई  के  वर्ष  197  5-76  के  कार्यकरण  को  सरकार  दवारा  समीक्षा  ।

 तथा  अंग्रेजो  की  एक  प्रति  ।

 (2)  चलचित्र  वित्त  निगम  लिमिटेड  बम्बई  के  वर्ष  1975-76
 के

 वार्षिक  प्रतिवेदन  के  साथ

 ‘qatar’  सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने  के  का  रण  बताने  वाला  एक  विवरण  (ferat  तथा

 अंग्रेजी  संस्करण )  |

 देखिय  qo [ yareta  में  रखा  गया  एल०  eto  1348/77]

 qzez  संशोधन  नियम  ,  1977,  डिजाईन  और  ट्रेडमाकं  महानियंत्रक  Stat

 1976-77  का  प्रतिवंदन  तथा  उधोग  विवरण  और  विनियमन  अधिनियम  क  अन्तर्गत

 उद्योग  मंत्री  जाज  :  में  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता हूँ
 :

 (1)  पेटेन्ट  1970  को  धारा  160  के  अन्तगंत  Tere  1977

 (feat  तथा  अंग्रेजो  संस्करण )  को  एक  जो  दिनांक  26  1977  के  भारत

 के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा
 aro  3598

 में  प्रकाशित हुए  थे  [waved  मं  रखा

 गया देखिये  सं०  एल०  Zio  1349/77]

 (2)  te  1970  को  धारा  155  के  अन्तगंत  Tee,  डिजाइन  और  ट्रेड  माकें  के

 महानियंत्रक  के  aq  1976-77  के  वा  fax  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की

 एक  प्रति  ।  |ग्रयालय
 beg  Pye

 AGT  गया  do  एल०  zo  1350/77]
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 (3)  उद्योग  और  विनियमन  1951  की  धारा  18 क  को  उपधारा  (2)
 के

 अन्तगंत  निम्नलिखित  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  की  एक  एक  प्रति

 इंडियन  रबड़  मेनुफेक्चरर  कलकत्ता  के  प्रबन्ध  पर  नियंत्रण

 जारो  रखने  संबंधी  सा०  aro  638  जो  दिनांक  26  1977  के

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थो  ।

 मैससे  गणेश  फ्लोर  मिल  कम्पनो  facet  के  प्रबन्ध  पर  नियंत्रण  जारी

 रखने  संबंधी  सा  ०  742  जो  दिनांक  1  1977 के  भारत  के

 राजपत्र में  प्रकाशित  हुई  थो  ।

 प्रिंयालय  मं  रखा  wart  देखिय  स०  Yao  टी ०  1351/77]

 परिवहन  fara  का  वर्ष  1976-77  का  वार्षिक  प्रतिवेदन

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  से  प्रभारी  राज्य  मंत्री  चांद  राम )
 :  में  सड़क  परिवहन  निगम

 1950  को  धारा  35  को  उपधारा  (3)  के  Hear  दिल्‍लो  परिवहन  नई  दिल्‍ली  के

 वर्ष  1976-77  के  वार्षिक  प्रशासन  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजो  संस्करण )  की  एक  प्रति  सभा  पटल

 पर  रखता हुँ
 ।  में  रखा  गया  ।  देखिय  सं०  एल०  gto  1352/77]

 arta  रेशम  ate  का  ad  1976-77  का  प्रतिवेदन

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आभा  क सयता |  में  केन्द्रीय  रेशम  ats  1948

 को  धारा  12  क  के  अन्तगं  त  केन्द्रीय  रेशम  बम्बई के  वर्ष  1976-77  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 तथा  अंग्रेजी
 को  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखती हूँ  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये

 सं०  शल०  elo  1353/77]

 अखिल  भारतोप  dae  1951  के  अन्तर्गत  अधिसचनाएं

 गह  मंत्रालय म  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  :
 में

 निम्नलिखित  पत्र  पटल  पर  रखता

 ्

 (1)  अखिल  भारतोथ  सेवाएँ  1951  की  धारा  3  को  उपधारा  (2)

 के  अन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  तथा  अंग्रेजी  की  एक  एक

 प्रति

 अखिल  भारतीय  सेवाएँ  एवं  सेवा  निवृत्ति
 तोसरा  संशोधन

 1977  जो  दिनांक  26  1977  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसुचना

 संख्या  सा०  सां०  नि०  1598  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  सातवाँ  संशोधन  1977,  दिनांक

 3,  TaqETS  1977  के  भारत  के  राजपत्र  में  अ  {aa  संख्या  ato  सां ०  fro

 1635  में  प्रकाशित  हुए  थे

 ~
 सम  रखा  गया  ।  देखिये  Wo  एल०  टी०  1354/77}
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 Calling  atteation  to  a  matter  of

 Urgent  Public  Importance
 ed

 (2)  अखिल  भारतोय  और  केन्द्रीय  सेवाओं  में  नियुक्ति  के  लिए  भर्ती  ifr  तथा  चयन  पद्धतियों

 संबंधो  प्रतिवेदन  समिति  प्रतिवे
 तथा  अंग्रेजो  की  एक

 प्रति  ।
 में

 गया  1  देंखिय  ao  एल०  ठी ०  1355/77]

 समद्री  तूफान  से  क्षति  कबारे  टेलीपिटर  ary  फोटोकापी

 कृषि  और  लि  वाई  मं  में  राज्यमंत्री  भानु  प्रताप  fag) e
 में  अध्यक्ष  द्वारा  7

 1977  को  दिये  गये  निदेश  के  अनुसरण में  ast  तू  फान  से  क्षति  के  बारे  में
 भा

 रत
 के

 प्र  धान  मंत्री
 का  केरल

 के  मुख्य  मंत्रो  के  दिनांक  23  1977  के  Zarfrex  संदेश  के  सिंचाई  मंत्रालय  का  सम्बोधित

 गया  ।  ao
 पृष्ठांकन  को  फोटो  कापो  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  ।  में  रखा

 णएुल०  दौ ०  1356/77|

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 CALLIN  ATTENTION  TO  A  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC

 IMPORTANCE

 के  बोचों  बोच  एक  रिहायशी  बंगल  पर  सशस्त्र  हमल  का  समाचार

 Shri  Vijaykamar  Malhotra  (Delhi  South):  Sir,  I  call  the  attention  of  the
 Home  Minister  to  the  following  matter  of  urgent  Public  importance  and

 request  that  he  may  make  a  statement  thereon:

 armed  raid  on  a  residential]  bunglow  in  the  heart  of  New

 Delhi,  resulting  in  the  death  of  two  persons  and  steps  taken  by  Government

 to  check  such  incidents  in  future

 बक्तन्य

 1S TATA  में  राज्य  मंत्री  घनिकलाल  asa)
 :

 यह  खेद की  बात  है  कि  न०  1,  साउथ  एण्ड

 नई  दिल्‍ली  में  एक  जघन्य  अपराध  किया  गया  जिसमें  दो  व्यक्ति  मारे  गये  तथा  एक  को  गम्भीर

 चोट  आई  ।  दिल्‍लो  पुलिस  अज्ञात  व्यक्ति  11/12-12-77  की  राच्रि  को  साउथ

 एण्ड  रोड़  पर  श्  पूरनचन्द  सहानो  के  मकान  में  घुस  गय  और  किसो  कुंठित  चोज  से  उन  के  चौकीदार

 नोकरनो  अमरावਂ  देवो  और  पत्नी  श्रोमतो  मोहिनी  साहनी पर  आक्रमण  किया  ।  चोटों  के

 कारण  चोकोदार  रुप  सिह  को  घटना  स्थल  पर  मृत्य  हो  बाद  में  चोटो  के  कारण  नौकरानी  अम  राव

 को  मत्य  विलिंगडन  अस्पताल  में  हो  गई  जब  कि  श्रोमती  साहनो  अब  भो  आल  इंडिया  इंस्टोट्यट  आफ

 मेडिकल  साइंसेस  में  सिर  की  चोट  के  कारण  दाखिल  है  ।  प्राथमिक  जांच  से  मालूम  हुआ  है  कि

 पठिय  ड्राइंग  रुम  को  खिड़कियों  के  शोश  तोड़कर  मकान  में  घुसे  और  ड्राइंग  रुम  में  जहां  नौकरानी

 सोई  हुई  और  रसोई-भण्डार  तक  उसे  खदेड़  कर  उस  पर  आक्रमण  किया  जहां  वह  बेहोश  होकर

 शिर  पड़ी  |  उन्होंने  मकान  के  कमरो  को  अस्ताव्यस्त  करदिया  ।  श्रोमतो  साहनो  ड्राइंग  रुम  में  बेहोश

 पड़ो  पाई  गई  जहां  उन्होंने  साईरन का  बटन  दबाया  था  जो  कुछ  ATs  तक  अपराधियों के
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 23  1899  (mF)  अविलम्बनीय  लोक  महत्त्व  के  विषय a

 ओर  ध्यान  दिलाना

 बंद  करने  से  पव  बजा  था  ।  साईरन  को  सुनकर  साथ  लगे  स्वेट  क्वाटेंरों से कुछ रों  से  कुछ  कर्म  चारों  अन्दर  आये

 किन्तु  इस  बी  च  प्रतीत  होता  है  अपराधी  ।  कमं चा  रियों  ने  पुलिस  और  श्री  साहनी  के

 पुन्न  को  टेलीफोन  पार  तुगलकरोड़  aq  कमेचारियों  को  साथ  लेकर  तुरन्त

 घटनास्थल  पर  पहुंचे  और  जांच  शुरु  ।  उसके  तुरन्त  बाद  उप
 महानि  पुलिस  अधीक्षक  और

 अतिरिक्त  पुलिस  अधीक्षक  भो  घटनास्थल  पर  पहुंच  गये  ।  स्वान  और  अपराध  विज्ञान

 प्रयोगशाला  के  विशेषज्ञ  भो  बुलाये  गये  ।  मामले  की  जांच  पड़ताल  का  कामਂ  अपराध  शाखा  के  fate

 दस्ते  को  सौंप  दिया  गया है  अभो  तक  कीई  गिरफ्तारी  नहीं  को  गई  है  ।

 2.  ऐसो  घटनाओं  को  रोकने  के  लिये  निम्नलिखित  उपाय  किये  गये  है

 (1)  गस्त  विशेष  रुप  से  अपराध  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  बढ़ा  दो  गई  है  ।

 2)  गश्त  के  समय  तथा  तारीखों  में  करके  अपराधियों  को  TEE EE  चकितਂ  करने  के

 लिये  विभिन्न  जिलों  साधारण  में  गश्त  लगाई  जा  रहो  है  ।

 (3)  रोकधाम  के  उपाय  के  रुप  में  ड़ियां  असुरक्षित  स्थानो  पर  तैनात  को  जा  रही  हैं  ।

 4)  ज्ञात  अपराधियों  के  निष्कासन  की  कारंवाईयाँ  तेज  की  जा  रही  हैं  तथा  जिले  के  पुलिस

 अधीक्षक  इस  ओर  व्यक्तिगत रुप  से  ध्यान  दे  रहे  हैं  ।

 (5)  समय  समय  पर  बदमाशों  तथा  अन्य  समाज  तत्वों  के  विरुद्ध  अभियान  चलाये

 जा  रहे  हैं  ।

 Shri  Vijay  Kumar  Malhotra:  Hindi  version  of  the  statement  has  not  been
 made  available  to  us.  I  hope  that  Hindi  Version  of  the  statement  will  be  given
 in  future.  About  15  or  17  murders  are  committed  every  month  in  Delhi.

 This  murder  has  been  committed  in  the  area  inhabited  by  the  Ministers
 and  Members  ण  Parliament.  A  panicky  situation  has  been  created  by  this

 murder  which  deserves  active  consideration  and  discussion.

 Population  of  Delhi  is  increasing  by  two  lakhs  every  year.  This  growth
 of  population  is  creating  Jaw  and  order  situation.  There  should  be  some  kind
 of  verification  of  all  those  who  come  to  Delhi.  Some  check  should  be  there
 on  the  people  who  come  to  Delhi  for  committing  crime.

 According  to  the  assurance  of  the  Home  Minister,  Police  Commissioner

 Should  have  been  appointed  on  2nd  October  but  it  has  not  been  done  so  far.

 Delhi  Police  needs  some  improvements.  The  law  and  order  cases  are

 piling  up  in  the  lower  courts.

 The  Minister  of  Home  Affairs  (Shri  Charan  Singh):  The  Government  is

 trying  to  check  the  increasing  rate  of  murder.

 A  Bill  reg.  appointment  of  Police  Commissioner  has  been  sent  to  the

 Law.  Ministry.  Some  more  time  is  needed  to  meet  the  legal  requirements
 sonnected  with  the  appointment  of  Police  Commissioner.

 We  will  definitely  try  to:  increase  the  strength  of  the  Police  in  Delhi

 rovided  Finance  Ministry  agrees  to  it.
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 Calling  attention  to  ‘a  matter  of  Agl
 era a.  hayana  23,  1899  (Saka)

 Urgent  Public  Importance

 ॥.  enemas

 [Shri  Charan  Singh]

 It  is  not  possible  to  make  verification  of  lakhs  of  people  who  come  to
 Delhi  every  year.  If  possible,  we  will  consult  I.G.  and  L.G.  in  this  connection.

 There  is  general  impression  that  Janta  Government  and_  the  Home

 Minister  have  failed  to  check  the  growing  crime  rate.  It  is  not  correct  to

 say  that  crime  rate  has  increased  during  the  rule  of  Janta  Government.  400

 cases  reg.  people  of  doubtful  integrity  are  pending  before  the  Magistrate.

 श्री  da  राय  :  मैं  गह  मंत्री  की  इस  बात  का  विरोध  करता  हूँ  कि  दो  हत्याओं  के  लिये  सरकार

 को  निंदा  की  जा  रही  है  ।  यह  प्रश्न  दो  हृत्याओं  का  नहीं  बल्कि  जनता  शासन  में  कानून  और  व्यवस्था

 की  बिगड़ती  स्थिति  का  इस  वं  अप्रैल  से  अक्तुबर  तक  दिल्लो  में  हो  122  हत्या यें  हुई  हैं  पुलिस  और

 कानून के  बावजूद  भी  यें  और  चोरियां  कयों  बंद  नहीं  A  जानना  चाहता हूँ  कि  कितने

 पुलिस  वालो  को  वी  ०  आई०  पी  ०
 eaae)  से  मुक्त  करके  सव  साधारण  को  रक्षा  के  लिये  लगाये  गये  हैं  1

 Shri  Charan  Singh:  It  is  necessary  to  provide  security  to  the  V.I.Ps.  We
 have  provided  whatever  necessary  security  staff  to  the  It  is  not  correct

 to  say  that  we  have  deputed  excessive  policemen  to  guard  the  Ministers

 (interruptions),

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta:  This  is  a  serious  incident.  There  18  some

 improvement  in  the  law  and  order  situation  on  account  of  personal  interest
 taken  by  the  Home  Minister  in  the  matter.  There  is  same  sense  of  security
 now.

 The  existing  strength  of  police  is  insufficient  to  cater  to  the  population
 of  Delhi.  Nothing  has  so  far  been  done  to  increase  the  police  force  as

 promised  by  the  Home  Minister.

 I  fee]  that  names  of  all  the  domestic  servants  in  Delhi  should  be  entered
 in  the  police  record.  All  the  Guest  Houses  should  also  be  watched  by  the

 police.  I  also  suggest  that  Punjab  Police  Rules  should  be  applied  in  Delhi.

 दिल्लो  में  लागू  पुलिस  नियम  1872  के  ats  इन्हें  बदल  कर  नये  नियम  बनाये  जाये  |

 Shri  Charan  Singh:  I  will  discuss  the  position  about  application  of  Punjab
 Rules  and  also  framing  of  new  rules,  if  necessary.  Bill  regarding  appoinment
 of  Police  Commissioner  is  being  framed.

 Delhi  has  a  separate  police  cadre  and  police  officer  can  be  transferred
 from  one  station  to  another  station  within  Delhi  only.  Most  of  the  IPS
 Officers  posted  at  Delhi,  belongs  to  Delhi  and  can  influence  the  routine  police
 cases.

 I  am  having  negotiating  with  the  officers  about  the  verification  of  the

 persons  coming  from  outside  Delhi.

 Shri  Lakhan  Lal  Kapoor  ह
 e  Is  there  cheat  system  in  the  area  where

 n murder  has  been  committed?  It  is  a  matter  of  great  surprise  that  no  arrest
 has  been  effected  even  after  expiry  of  three  days  of  the  incident.  So  far  as  law
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 लोक  लेखा  समिति
 a

 1977

 and  order  situation  is  concerned,  the  number  of  crimes  has  increased  not  decrea-
 sed.  Between  the  period  April  and  October  the  number  of  thefts  is  1200;  the
 number  of  barglaries  is  1500  and  the  number  of  murders  committed  is  122.  It
 is  a  matter  of  shame  that  we  are  unable  to  check  these  incidents.  I  would
 like  to  ask  whether  the  concerned  police  officer,  under  whose  jurisdiction  this
 incident  took  place,  will  be  suspended  ?  Whether  the  list  containing  the  names
 of  goondas  and  murderers  will  be  screened  and  they  be  expelled  from  Delhi
 to  check  recurrence  of  such  incidents  in  future  here  ?

 Shri  Charan  Singh:  Government  do  not  intend  to  suspend  any  officer  so

 long  as  the  investigations  are  not  completed  and  anyone  is  found  guilty.
 It  is  not  possible  to  post  policeman  at  each  house.  Crime  rate  in  advanced
 countries  is  higher  than  that  in  India.  Some  people  are  of  the  view  that

 crimes  increase  due  to  poverty,  some  feel  it  is  due  to  illiteracy.  But  it  is  not
 so.  The  causes  are  different.

 Shri  Om  Prakash  Tyagi  (Bahraich)  :  Whether  keeping  in  view  the  increasing

 population  of.  Delhi  Government  fee]  that  that  the  existing  number  of  police
 stations  is  adequate  or  not?  Whether  more  police  stations  are  required  in

 Delhi  ?

 On  4th  May  the  Lt.  Governor  of  Delhi  had  stated  that  laws  will  be

 inforced  to  check  goondaism  in  Delhi  as  in  other  states.  Whether  such  laws
 have  since  been  enacted  or  not?  Whether  the  idea  to  enact  such  laws  is

 it  will  be  revived  ?

 under  consideration  or  it  has  been  dropped?  If  it  has  been  dropped,  whether

 Crimes  are  committed  in  connivance  with  police.  Whether  action  is  pro-
 posed  to  be  taken  against  the  Incharge  or  Inspector  of  the  police  station
 under  whose  jurisdiction  more  crimes  are  committed  ?  Whether  it  is  also

 proposed  to  effect  inter-state  transfers  of  police  personnel  ?

 Shri  Charan  Singh:  Transfers  can  be  effected  better  under  one  political
 unit.  Difficulties  can  arise  under  the  two  political  units.  It  is  not  possible.

 So  far  as  checking  of  anti-social  elements  are  concerned,  Bombay  Police
 Act  is  already  in  force  here.  We  have  sent  two  officers  to  Bombay  to  make
 a  study  of  the  situation  there.  It  has  produced  good  results.  We  are  trying
 to  augment  the  strength  of  magistrates.

 It  is  not  possible  to  punish  authorities  under  whose  jurisdiction  crimes

 increase.  Many  things  are  to  be  taken  care  of.

 लोक  लेखा  समिति

 PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTEE

 44at  प्रतिवेदन

 श्री  गौरी  शंकर  राय  (aTT1TZ)  :  मैँ  भारत  के  निपंत्रक-महालेखाप रीक्षक
 के  1974-75  के

 ग्रतिवेदन-संघ  सरकार  के  विदेश  मंत्रालय  से  संबंधित  पैराग्राफ  29  और  52  पर  लोक

 लेखा  समिति  का  44  वां  नात rts
 वेदन  प्रस्तुत  करता हूँ  |
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 Indian  Electricity  (Amendment)  Bill  December
 14,

 1977

 अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  SUBORDINATE  LEGISLATION

 तीतर  प्रतिबेदन

 श्री  सीमवाथ  चटर्जी  :  मैं  अधोनस्थ  विधीन  सम्बन्धी  समिति  का  तीसरा  प्रतिवेदव

 श्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 कार्य  मंत्रणा  समिति

 BUSINESS  ADVISORY  COMMITTEE

 दसवां  प्रतिवेदन

 संसदीय  gre  और  श्रस  मंत्री  रवीन्द्र  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  ॥

 यह  सभा  काय  मंत्रणा  के  दसवें  प्रतिवेदन  जो  13  1977  को

 में  प्रस्तुत  किया  गया  सहमत  है  ।''

 अध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न यह  है  :

 यह  सभा  काय  मंत्रणा  समिति  के  दसवें  प्रतिवेदन  जो  13  1977  को  सभा

 में  प्रस्तुत  किया  गया  था,सहमत  है  ही

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 The  motion  was  adopted.

 एटक

 भारतीय  विद्युत  विधेयक

 INDIAN  ELECTRICITY  (AMENDMENT)  BILL.

 ऊर्जा  मन्त्री
 पी०  IAA TA)  :

 में
 प्रस्ताव  करता हूं

 कि  भारतीय  विद्युत  अधिनियम  1910

 को  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है
 :

 भारतीय  विद्युत  1910  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 करने  की  अनुमति  दो  जाये  ै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 |

 The  motion  was  adopted.

 शी  पी०  रामचन्द्रन
 :

 में  विधेयक  | औ अ  xrsTr  पित  करता
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 23  1899  )  faay  377  के  अधीन
 मामले

 ~
 नियम  377  के  अधीन  मामल

 MATTERS  UNDER  RULE  377

 (1)  कर्नाटक  में  काफी  का  कार्यकरण

 श्री  क०  लकष्पा  (TART)  :  में  सरकार  का  ध्यान  एक  अत्यन्त  गर्म्भ र  मामले  की  ओर  दिलाना

 चाहता  हूँ  ।

 Teaqet  महोदय  पीठासीन  हुए

 [  om  -  Deputy  Speaker  tn  the  0८17

 कर्नाटक  में  काफी  बोड  किस  प्रकार  काम  कर  रहा  है  ।  उसके  सम्बन्ध  में  कई  बहुत  ही  घिनौने  घुटाओं

 का  उल्लेख  हो  रही  है  एक  करोड़  रुपये
 को  काफी  का  स्टाक  गायब  हो  गया  और

 अभी  तक  कोई

 कार्यवाही  नहीं  की
 गई

 fata  व्यापार  को  इस  बात  की  जांच  करनी  चाहिये  कि  700  टन

 काफी  किस  तरह  गायब  हो  गई  |

 बंगलौर  के  माल  सवारम  स्थान  पर  100  टन  काफी  स्थानीय  डिपो  पर  गायब  पाई  गई  ।  उस

 डिपो  को  एक  सहकारी  समिति  द्वारा  जा  रहा  था  जांच  मगर  उ  सके  बावजूद  कुछ  पता  नहीं

 चल  सका  सम्बद्ध  अधिका  रियों  ने  मौन  धा  रण  किया  हुआ  है  |

 काफी  सम्बन्धी  ये  मामले  कुछ  बड़े हों  के  मध्यम  से  तय  किये  गये  ।  उनके  निर्यातकों  और  आया

 तकों  के  विदेशो  में  सम्बन्ध है  ।  काफ  बोर्ड  के  अधिका  रियो  के  साथ  साठ  गांठ  से  यह  हुआ  है  ।  इस

 घोटाले  को  तुरन्त  रोका  जाये  ।  मंत्री  जो  को  इस  कांड  की  जांच  के  लिये एक  विशेषज्ञ  समिति  नियुक्त

 करनी  चाहिए  ।

 (2)  तूफान  पीड़ितों  में  राहत  सामग्री  का  वितरण  करने  वाली  समिति  में  इंडियन

 रेडक्रास  सोसाइटी  द्वारा  अधिकारियों  की  नियुक्ति

 Shrimati  Mrinal  Gore  (Bombay  North):  In  1971  the  Indian  Red  Cross

 Society  has  received  goods  worth  crores  of  rupees  for  distribution  among  the

 This refugees  from  Bangla  Desh  and  there  has  been  much  bungling  in  it.

 scandal]  has  been  widely  discussed  in  the  press.  The  Minister  of  Health  has

 said  that  the  matter  will  be  inquired  into.  We  do  not  know  whether  it  has

 been  done  or  not.  Now,  again  the  same  society  will  be  receiving  goods  worth

 crores  of  rupees  for  distribution  among  the  cyclone  affected  people  of  Andhra

 Pradesh.  It  is  regrettable  that  the  persons  against  whom  allegations  had

 Therefore, been  made  in  the  past  are  even  today  in  the  relief  committee.

 we  have  serious  apprehensions  that  the  same  kind  of  bungling  which  was  done

 at  the  time  of  help  to  the  Bangladesh  refugees  can  take  place  even  today.
 Government  should  pay  attention  to  it.

 The  Society  has  about  50  imported  cars  which  were  procured  as  ambu-

 lance  vans.  While  importing  these  cars  the  custom  duty  had  been  waived

 on  the  ground  that  they  are  ambulance  vans.  Out  of  these  cars  10  are  at

 the  headquarters  and  three  of  them  ate  being  used  for  staff  and  other  pur-

 poses.  This  is  a  clear  case  of  misuse  which  needs  immediate  inquiry.

 The  Railways  have  also  given  some  concession  to  the  Indian  Red  Cross

 Society.  According  to  the  Railway  Board,  this  concession  15  also  being

 misused.  This  is  a  serious  allegation  which  should  also  be  inquired  into.
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 (3)  आगामी  उपचुनावो ंमें  उत्तर  बिहार  और  पंजाब  सरकारो  तन्त्र का

 कथित
 दुरुपयोग

 श्री  वयालार  रवि  :  नियम  377  के  अन्तगंत  इस  ATA  और  सरकार  का  ध्यान

 लोक  महत्व  के  fase  को  ओर  दिलाना  ten  हूँ  ।

 आगामी  कुछ  दिनों  में  उत्तर  बिहार  बर  पंजाब  में  कुछ  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  उप  चुनाव  होंगे
 ।

 इन  चुनावों  का  बहुत  महत्व  है  और  उत्तर  प्रदेश  तथा  बिह्दा  र  के  तो  मुख्य  मंत्री  भी उम्मीदवार है  भारों

 संख्या में  सरकारो  वाहनों  का  प्रयोग  हो  रहा  है  ।  यह  अधिकारी  का  स्पष्ट  दुरुपयोग  और  निर्वाचन

 कानन  का  उल्लंघन  हमें  शंका  एवं  भय  है  कि  सत्ताधारी  दल  ने  पुलिस  तथा  समा ज  तत्वों  के

 साथ  मिलकर  चुनाव  में  घोटाले  को  योजना  बनाई  है  ।

 उत्तरप्रदेश  तथा  (TSIT  राज्य  कांग्रेस  समिति  के  प्रधान  तथा  अन्य क कांग्रेसी  नेताओं  ने  निर्वाचन

 आयोग  से  शिकायत  कर  तुरन्त ह  स्तक्षेप  करने  की  मांग
 की  है  ।  आश्चय  निर्वाचन  आयोग  ने  are

 बन्द  कर  रखी  है  और  वहू  भ्रष्ट  तरीकों  की  अनदेखे  कर  रहा  है  |

 उपरोक्त  तथ्यो ंको  देखते  हुए  में  मांग  करता  हुँ  कि  उन  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  निष्पक्ष  कराना

 निश्चित  करने  के  लिए  निर्वाचन  आयोग  हस्तक्षेप  करे  और  सरकारी  तंत्र  के  दुरुप योग  को  as

 अ

 अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें
 सामान्य--1977-78) --जारी लि

 SUPPLEMENTARY  DEMANDS  FOR  GRANTS

 Contd.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 अब  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगों  पर  आगे  चर्चा  करंगे  ।

 श्री  ओ०  do  अलगसन  तमिलनाडु  और  aren  प्रदेश  में  बहुत  विनाश  हुआ  है  थ

 इस  लिए  राज्य  और  केन्द्र  के  मत भेदों  या  सी  माओं  को  दूर  कर  सरकार  को  एक  पण  एजेंसी  के  रूप  में  राहत

 और  ary  करना  चाहिए  |  आंध्र  प्रदेश  और  केन्द्रीय  सरकार  के  बीच  जो  दोषारोपण  किये  गये

 है  उनसे  किसी  की  प्रतिष्ठा  नहीं  बढ़ी  है  ।

 वित्त  मंत्री  दारा  उपाय  स्थिति  स  पूरी  तरह  निपटने  में  अपर्याप्त  हैं  ।  मंत्रो  महोदय  ने

 125  करोड़  रूपये  को  मांग  है  वह  आंध्र  प्रदेश  और  केरल  के  समुद्रा  तुफान  से  प्रभावित

 राज्यों
 की  अग्रिम  योजना के  रूप  में  दी  जा  येगी  ।  इस  राशि की  250  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त

 योजन  सहयता  के  साथ  मिलाया  गया  है  इससे  पता  चलता  है  कि  सरक।र  राज्य  की  सामान्य  मांगों

 तथा  तुफान  से  प्रभावित  क्षेत्रों  के लिए  विशेष  मांगों  को  एक  ही  तरह  का  मान  रही  है  ।  अनुपूरक  मांग

 2
 के  Faia  gi  स्थिति  हो  गई  है  ।  यह  अ।साम  और  बंग।ल  के  बारे में  है  जो  बाढ़  से

 ब्रुरी  तरह  प्रभावित  हुए हूं  ।  उनके  लिए  भारतं।य  खाद्य  निगम
 से

 80,000  टन  चावल की  कुल  लागत

 पर  10  करोड़ रुपये  व्यय  होंगे  इसे  सहयता  के  रुप  में  देने  प्रस्ताव है  ।  लेकिन  तोन
 दक्षिणी  राज्यों में  इसे  अग्रिम  योजना  सहायता  का  रुप  दिया  यह  पक्षपात  किस  लिए है

 ?

 इस  भी  सहायता  अनदान  माना  जाये  ।  यदि  ऐसा  न  fea  गया  तो  भविष्य  में  राज्य  की  fara  योजनाएं

 धुरी  तरह  प्रभावित  होगी  ।

 छट  वित्त  अयोग  सिफारिश  के  वित्त  मंत्री  नें  fear  gs  |  वब  1972-73 में

 की  राहत  के  अधीन  जो  सहयता  दी  गई  थी  उससे  यह  थोड़ा  चौंक  उठे  लेकिन

 उसी  छट  वित्त  अयोग  के  yas  चेयरमन  श्रो  ब्र  मानन्द  रेडडी  ने  यह  कहा  था  कि  उक्त  feqiz  को
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 इस  मामले  में  लागू  नहीं  किया  जाना  हिए  aria  वह  साधारण  मामला  था  ।  वित्त  मंत्री  को  उसे

 आयोग  को  सिफारिश  पर  ध्यान  न  देकर  उन  र।ज्यों  की  विशेष  सहायता  अनुदान  देना  चाहिए  जिनहें

 इसेका  बहुत  आवश्यकता है  ।

 ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  केन्द्रीय  दल  इस  प्रश्न  पर  विचर किए  जाने से  पृवही  यह
 राशि  faaa

 कर  दी  गई  थी  ।  इस  दल  की  सिफारिशों  के  बारे  में  सरकार  को  हमें  अवगत  करना  चाहिए  |

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  (Delhi-Sadar):  I  swpport  the  proposals  put  forth

 by  the  hon.  Minister  of  Finance.  It  is  good  that  Government  has  made  a

 provision  of  Rs.  75  crores  for  agriculture.  But  im  order  to  ensure  this  fact
 that  small  farmers  may  get  loan  easily,  special  rules  shall  have  to  be  made.

 National  Textile  Corporation  is  not  doing  well.  Its  activities  are  not
 This  corporation  is  running  in  loss.  Now  the  loss  has  increased

 from  Rs.  18  crores  to  Rs.  34  crores.  There  is  widespread  corruption  in  this
 Government  should  look  into  this.

 Government  is  providing  additional  assistance  of  Rs.  475  crores.  But
 from  where  this  amount  will  come?  This  will  create  deficit  financing  and
 the  prices  will  increase.

 ~work.
 In  order  to  avoid  deficit  financing  we  shall  have  to  reorganise  recovery

 There  is  widespread  misappropriation.  of  taxes.  Deputy  Director  of

 Intellegence  had  submitted  a  report  on  21-7-73  to  Directorate  of  Inspection
 in  this  regard.  This  report  makes  it  clear  that  how  Shri  Yashpal  Kapoor
 constructed  a  huge  Building  in  Golf  link.  This  man  acquired  huge  amount
 -of  money  by  misappropriation.  But  I  am  sorry  to  say  that  no  action  has
 been  taken  on  this  report.  Government  should  take  action  on  this  report  and

 make  thorough  investigation  in  this  matter.  This  case  should  be  given  to
 for  investigation.  There  appears  to  be  prima  facie  case  of  substantial

 under-statement  of  the  purchase  of  price  of  property  both  movable  and
 immovable.

 In  addition  to  the  transaction  in  immovable  property  the  points  are

 placed  on  the  table  of  the  House  [Placed  in  Library.  See  No.  L.T.-1392/77].

 उपाध्यक्ष  अ।प  इसे  दे  द्  विच'र  करेंगे  |

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta:  I  would  like  the  Hon.  Minister  to  make  a

 thorough  enquiry  because  fraudulent  practices  are  involved.  It  should  be
 referred  to  CBI  also.  The  Income  Tax  Department  should  find  out  the

 sources  of  income  of  Smt.  Indira  Gandhi.  According  to  our  estimate  an
 unaccounted  amount  of  Rs.  200  crore  is  lying  there  which  should  be  assessed
 for  tax.

 उपाध्यक्ष  महोदय :  श्री  वयालार  रवि  |

 श्री  वसंत  साठ  :  सुची  में
 मेरा  नाम  भी  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  काय  समिति  द्वार  निश्चित  सारा  समय  लिया  ar  है  ।

 श्री  एम०  सत्यवारायण  राव  पीठासीन  हुये

 |  Shri  M.  Satyanarain  Rao  in  the  Chair
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 ाा

 श्री  वयालार  रखि  :  कहा  गया  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  250  करोड़  रुपये  की

 सहायता दी  एक  अन्य  मद  प्रकोपਂ  का  सामना  करने के  fi
 a  ६.4,  ”

 के  अन्तरगत लये  सहायता

 125
 करोड़  रुपये

 की  राशि  दिखाई गई  यह  अच्छा है  लेकिन  यह  मात्र  कित।बी
 लेखा

 करना

 यहां  से  एक  पैसा  भी  नहीं  गया  fod  लेखा  पुरा  होन ेसे  इन  राज्यों  का  कुछ  बनने  वाला

 नहीं हैं  सरक।र  से  बाहर  भी  सभी  की  मदद दे  ।  यदि  वर्तमान  नियम  इसकी

 मति  नहीं  देते  तो  ga  नियमों  की  बदलने  की  है  ।  यद  सात  बाढ़  ग्रस्त  इलके  में  के  गेहूं  के

 faar7y  से  सम्बन्धित  है  ।  राहत  कार्यों  के  लिए  सरकार  ने  योजना  के  बाहर  10  करोड़  रुपये  दिये  हैं  ।

 सहयता  पाने  वालेਂ  राज्यों  के  नाम  क्य  हूँ  ?  पंजाब  आदि  के  लोगों  को  यह  राशि

 मिली  यह  अच्छा  है  ?  परन्तु  तमिलनाडु  और  केरल  के  लौगों  का  क्या  हुआ
 ?  क्या  ऐसा

 इस
 का  रण  है  कि  वहां  कांग्रेस  और  अन्त-द्रमुक क  सरकारें  यह  दोहरा  व्यवह।र  क्यों

 ?

 लोगों  के
 मन  में  एसी  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के हितो  को  हा  नि  पहुंचायी  जायेगी  ।  सरक।र

 मे
 सरकारी  क्षेत्र  के  प्रति  अपनी  प्राथमिकता  को  थह  कह  कर  समाप्त  कर  दिया  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  अपने

 मामले  इस  तरह  व्यवस्थित  करे  जिससे  वहूर्गर  सरकारो  क्षेत्र  से  प्रतियोगिता  कर  अपना  अस्तित्व  बनाए

 रख  सक े॥

 वाणिज्य  मंत्री  नीति  में  परिवर्तन  कर  अधिक  से  अधिक  माल  के  अ(यत  के  arRqa

 दिए  हें  ।  इसका  सरकारी  क्षेत्र  पर  निश्चय  ही  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ।  केरल वे  मुख्यमंत्री  ने

 सरकारी  क्षेत्र के  टिटेनियम  प्राडक्टस  उद्यम के  ब।रे  में  भारत  सरकार  से  चर्चा को  केरल  इसके

 facarz  के  लिये  योजना  के  बाहर  धन  चाहता  है  ।  परन्तु  भारत  सरकार  ने  अपने ही  संसाधन  जुटाने  को

 कहा  यह  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रति  उचित  रवैया  नही  है  ।

 विदेश  स्थित  भारतीय  यहां  रुपया  भेजते  हूँ  जो  अब  बढ़  कर  2000  करोड़ हो  है  जबकि  पिछले

 साल  यह  1800  करोड़  सरक।र  को  भारत  से  बाहर  रहने  लो  से  यह  विदेशी  मुदा  मिलती

 तबभी  सरकार  उन्हें  तस्कर  है  और  उन  पर  संदेह  बरती  रकार  उनके  साथ  सहानुभूति

 बरते  और
 सीमापार  नियमों  ऐं  ढाल दे  उनके  साथ  हवाई  अड्डों  पर  सौमा  शुल्क  अधिकरी  वड़ा

 भट्टा च्  व्यवहार  करते  ह  ।

 सूचनाओं के  अनुसार  राज्य  सरकार  1000  करोड़  रुपये  को  मांग  कर  रहो  है  ।  यह  कहता  उचित

 नहीं  कि  वे  इतका  दू  तजाम  स्वयं  करें  |  समूचे  देश  को  अर्थ  व्यवस्था  विनियम ति  करना  और  राज्यों  को

 सहायता  देना  ayer  का  काम  है  राज्य  सरकारें  स्वतंत्र  सोति  नहीं  अपना  सफती  तथा  वित्तीय  मामले

 भारत  सरकार  के  femizat  और  निर्देशों  ने  अनुरू।र  हल  किये  जते  है  और  इसलिये  केन्द्र  को  उन्हें

 दिवालिया  होने  से  बचाया  जाना  चाहिये  |

 Shri  Durga  Chand  (Kangra):  These  demands  contain  items  which  create

 avenues  of  employment.  At  the  same  time  a  provision  should  also  be  made

 for  irrigation  and  development  of  rural  areas.

 It  cannot  be  denied  that  irrigation  facilities  should  be  provided  throughout

 the  country.  It  is  unfortunate  that  no  attention  is  paid  ‘towards  minor
 irrigation  schemes  in  the  hilly  areas  and  adequate  funds  are  not  provided.  On
 the  otherside  adequate  funds  are  provided  for  major  irrigation  projects.  This

 disparity  should  be  removed.
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 A  project  named  hydel  project  15  under  construction  m

 Himachal]  Pradesh.  About  80  crore  rupees  have  already  been  spent  on  it

 This  project  should  have  been  completed  by  1973-74  but  it  is  still  incomplete

 Its  progres
 is  very  slow.  It  should  be  completed  at  the  earliest

 TAA  पावती  gory  :  इस  महत्वपूर्ण  चर्चा  में  भाग  लेने  का  अवसर  प्रदान  करने

 के  लिए
 मैँ  आपको  धन्यवाद  देती  हूं  यह चर्चा  इसलिए  महत्वपूर्ण  है  वयोंकि  इस  अवसर  पर  हम  दक्षिण

 के  तूफान  पीड़ित  लोगों  की  व्यथा को  ध्यान  कर  सकते हैं  |

 राहत  कार्यों  हेतु  दिया  गया  धन  समुचित  नहीं  साथ  ही  सरकार  ने  यह  भी  कहा  है  कि  राहत  के

 लिए  दिया  गया  घन  योज'ता  सहायता  की  अग्रिम  धन  राशि है  ।  afe  योजना  सहायता  राशि  तूफान

 राहत  पर  खच  कर  दी  गई  तो  अन्य  आवश्यक  विकास  परियोजनाओं  का  क्या  इसलिए  अब  यह

 आवश्यक  है  कि  सहर्मातਂ  सहायता  अनुदान  रूप  में  दी  जाए  योजना  सहायता के  रूप  में  नहीं  |

 जहाँ तक  लघू  उद्योगों  का  संबंध है  वित्त  मंत्री  का  रूख  बड़ा  कड़ा है  |  हौजरी  उद्योग  पर  उत्पादन

 शुल्क  के  प्रश्न  कौ  ही  ले  संसद  के  100  सदस्यों ने  मंत्री  महोदय  के  पास  उत्पादन  शुल्क  2  से

 घटाकर  1  प्रतिशत  करने  के  लिए  याचिका  भज  परन्तु  उसका  कोई  असर  नहीं  परेशानी

 किस  को  होती  है  ।  समाज  का  कमजोर  an  ही  इससे  बुरी  तरह  प्रभावित  होगा  जिनके  लिए  आप

 मजरमच्छ  के  आंसू  तो  खूब  बहाते  हो  लेकिन  वास्तव  में  कुछ  नहीं  करते  ।  लघु  उद्योगों  के  संबंध  में  जो

 नीति  है  उसे  आप  ‘ N aqTqal  रिक  रूप  से  क्रियान्वित  नहीं  कर  रहे  ।

 इसी  प्रका र  जहाँ  तक  छोटे  इस्पात  फर्नीचर  निर्माताओं  का  संबंध  है  उन्हें  भी  बड़े  उद्योगों  जसे  faat-

 स्कर  और  गोदरेज  जेसे  बड़े  उद्योगों  के  ब  राब र  शुल्क  देने  के  लिए  कहा  गया
 है

 ।  बहुत  से  उत्साही  लघु

 उद्योगपति  बाजार  में  आना  चाहते  है  ।  सुनिश्चित  बाजार  पाने  के  लिए  उन्हें  एकाधिकार  गृहों  से

 योगिता
 करनी  होगी  ।  वे  करों  के  भार  से  दबे  उनकी  राहत  की  अपिल पर  ध्यान  नहीं  दिया

 गया  है  ।  मंत्रो  महोदय  वाश्तव  में  लघ  उद्योगों  की  उपेक्षा  कर  रहे  है  मंत्ती  महोदय  इतने  व्यस्त

 हैकि  उन्हें  इन  लीगों  की  बात  सुनने  का  भी  सम्य  नहीं है  ।

 अनिवायं  बचत  योजना  के  अन्तगंत  कमेंचा  रियों  को  जमा  राशि  कमंचाररियों  को  पूरी  दे  देनी  चाहिए

 क्योंकि  उन्होंने  तुफान  राहत के  लिए  अंशदान  देने  की  पेशकश  की  है  ।  यह  उनका प॑  सा  है  और  इसे  पाने

 का  पुरा  अधिकार  है  ।

 अनेक  स्वयंसेवी  संस्थाएं  और  इसके  लिए  काफी  प  सा  दे  रहे  है  ।  यह  धन  किस  प्रकार  खच

 किया  जा रहा  है  इसकी  जरूर  देखभाल की  जाए  ।  क्या  यह  धन  नियोजित ढंग  से  व्यय  किया जा  रहा  है

 इसीलिए  हमने  सरका र  को  सबंदलीय  तंत्र  बनाने  का  सुझाव  दिया  है  |

 भारतीय  खाद्य  निगम  एक  महत्वपूर्ण  सं  गठन  है  |  इसके  wqAl  रियों  की  लम्बे  सम्य  से  उपेक्षा

 की  गई  वे  लम्ब  सम्ध्य  से  तदथे  farfaaat  को  नियमित  किए  तदथ  कमंचा  रियों  की  वरिष्ठता

 में  छूट  देने  की  प्रतीक्षा कर  रहे  सरकार  उनकी  मांगों पर  कम  से  कम  समय  में  विचार करे
 ।

 काफी  अरसे से  देश  में  छंग  से  वनों को  काठा  जा  रहा  इस  पर  गंशीश्ता से विजपर से  विचपर

 करने के  लिए  एक  समिति  नियुक्त  करे  क्योंकि  नदियों
 के

 क्षेत्र  से  वनों  के  कटने  से  बाढ़ोफे  भाने  की

 वना  बढ़  जाएगी  ।  इसलिए  बाढ़ों  को  रोकने  के  लिए  वनों  की  सुरक्षा  और  विकास  बहुत  महत्वपूर्ण  है
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 ata

 पुभापुन्ना  पाण्डियार  योजना  पर  तसिलनाडु  और  केरल  सरकार  के  बीच  विचार  Faas  हो  रहा  है  1

 er  सरकार  भी  इसमें  शाम्ग्लि  है  ।  यह  योजना  अभी  भी  लटकी  हुई  है  ।  यदि  इस  योजना  को

 शीघ्र  नहीं  लिया  जाता  तो  पूरे  कोयम्बटूर  जिले  पर  विशेषकर  औद्योगिक  क्षेत्र  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 पड़ेगा
 ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  मंत्री  महोदय  को  एक  बार  फिर  अनुरोध  करती  हूं  कि  जो  सहायता  वह  दे  रहे

 हैं  वहू  योजना  सहायता  से  न  देकर  अलग  से  दें  ।

 Mr.  Chairman,  Sir,  I  support
 these  demands.

 Shri  Laxmi  Narain  Nayak  (Khajuraho)

 It  is  rightly  pleased  that  keeping  in  view  the  magnitude  of  the  problem
 of  relief  and  rehabilitation  in  southern  states,  Government  should  provide
 a  special  grant-in-aid  and  not  treat  it  as  assistance  out  of  plan  assistance.  How-

 ever  it  is  necessary  that  there  is  proper  supervision  over  the  relief  and  rehabili-

 tation  work  there.  Arrangements  should  be  made  to  construct  multi-soreyed

 pucca  houses  in  these  areas  which  can  withstand  the  onslaught  of  cyclones  and

 floods.

 Madhya  Pradesh  has  also  faced  devastating  floods  but  nothing  has  been

 provided  for  it.  All  should  be  treated  equally  in  this  matter.

 There  are  large  number  of  old  tanks  in  the  country  in  which  there  has

 been  great  accumulation  of  silt  due  to  which  the  tanks  are  not  fully  filled

 with  rain  water  and  the  water  is  wasted.  This  is  not  available  for  irrigation

 purposes.  Secondly  when  this  water  flows  in  full  measure.  This  leads  to

 floods.  A  scheme  is  therefore  necessary  to  desilt  these  tanks.

 There  is  discrimination  in  the  matter  of  irrigation  schemes.  There  has
 been  a  survey  of  Tikamgarh  district  for  irrigation  purposes  from  Rajghat
 Dam  water  is  to  go  to  Tikamgarh.  But  this  scheme  has  been  dropped  why?
 Irrigation  schemes  should  be  cleared  quickly.

 There  is  much  concern  today  in  the  country  in  regard  to  protection  of
 life  and  property.  Dacoities  and  murders  are  on  the  increase,  Government
 should  take  adequate  measures  to  check  law  and  order  situation.

 Adivasis  and  backward  areas  should  get  special  attention  by  the  Govern-
 ment  in  the  matter  of  construction  of  roads  and  other  construction  work.  The
 labour  is  getting  low  wages  there.  Their  wages  should  be  increased.

 There  is  much  hue  and  cry  about  rising  prices  today.  But  nobody  can

 deny  it  that  there  is  shortage  of  commodities  in  the  country.  The  real
 problem  is  lack  of  proper  distribution  system.  Secondly  the  hoarders  and
 black  marketeers  who  are  exploiting  the  ‘poor  people  need  be  checked  with  a

 strong  hand.

 It  is  usually  said  that  the  big  foodgrain  dealers  are  looting  the  country.
 But  what  about  Food  Corporation  of  India  which  is  a  Government  organisation.
 They  are  selling  the  wheat  to  the  people  at  Rs.  140  per  quintal  which  they
 purchased  at  Rs.  105  per  quintal.  Is  it  not  profiteering.  The  price  of  wheat
 should  be  lowered.
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 वि  a

 श्री  अरविन्द  बाल  पजनौर  अनुदानों  को  अनुपूरक  मांगों  पर  हो  रही  चर्चा  में  भाग

 लेने  का  अवसर  प्रदान  करने  पर  आपका  धन्यवाद  देता हूँ
 ।

 यह  वर्ष  तुफान  और  बाढ़  के  कारण  दक्षिणी  राज्यों  के  लिए  एक  दुखद  as  था  ।  हमारा  विचार

 थाकि  faa  मंत्री  द्वारा  मांगी  गई  942  करोड़  रुपये  की  र:शि  का  बड़ा  भाग  प्रभावित  दक्षिण  राज्यों  को

 दिया  जाएगा  ।  परन्तु  खेद  की  बात  है  कि  दक्षिण  राज्यों  के  संबंध  में  वित्त  मंत्री  समय  की  मांग  पर  खरे

 नही  उतरे  हूँ  और  उनका  यह  बहाना  हम  नहीं  मान  सकते  कि  उनके  पास  इतना पं  सा  नहीं है  ।

 ज  राज्य  सरकार  कुछ  विशेष  सहायता  की  मांग  करती  है  तो  इसके  लिए  वह  पहले  से  विशिष्ट

 योजनाएं  बनाती  है  और  उनके  आधार  पर  मंग  करती  तमिलनाडु  ने  130  करोड़  रुपये  की  मांग

 की  यह  कोई  कल्पित  राशि  नहीं  थी  ।  वहाँ  के  वित्त  विभाग  के  विशेषज्ञों  ने  स्थिति  का

 लॉकन  करके  उसके  आधार पर  130  करोड़  रुपय  की  मांग  की  ।  वास्तव  में  हमारो  मांगती  200  करोड़

 रुपय  को  थी  लेकिन  केन्द्र  की  वित्तीय  स्थिति  को  देखते  हुए  केवल  130  करोड़  रुपया  मांगा  लेकिन  आपने

 केवल  33.  9  करोड़  रुपया  ही  दिया है  ।  इससे  हमें  बहुत  निराशा  हुई  है  ।

 आंध्र  प्रदेश  को  उन्हों  नेकुल  74  करोड़  रुपया  दिया  जबकि  मांग  227  करोड़  रुपए  की  की  गई  थी  ।

 पांडिचिरी  को  1.  9  करोड़  रुपया  मांगने  पर  केवल  10  लाख  रुपया  दिया  जा  रहा  इस  ¢ ay  अभूतपुवं

 राष्ट्रीय  fasfa  आई  है  तथा  प्रभावित  राज्यों  की  मांगों  में  केन्द्र  को  कोई  Helat  नहीं  करनी  चाहिए

 राज्य  सरकार  केन्द्र  की  पर्याप्त  सहायता  के  बिना  राहत  काय  नहीं  कर  सकती  ।  वहां  लोगों  को  एसा

 हने  का  अवसर  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  कि  हमारे  साथ  भेदभाव  किया  जा  रहा है और  उचित  मांगें

 नहीं  मानी  जा  रही  है  ।

 सरकार  ने  हरियाणा  के  लिए  गर-योजना  व्यय  से  गेहूं  की  सप्लाई  के  लिए  10  करोड़  रुपया  मंजूर

 किया है  ।  हम  इसका  विरोध नहीं  करते  ।  परन्तु  एसा  ही  व्यवहार  तमिलनाडु  और  आन्ध्र  प्रदेश  के

 साथ  क्यों  नहीं  किया  जाता  ?  सरकार ने  तमिलनाडु  को
 चावल  भजने  के  लिए  करोड़  रुपए

 पेशगी  मांगे  हैं  1  क्या  यह  उचित है  ?  बस  धन  के  लिए  व  कहां  जाएं
 ?

 सरकार इस  समस्या  पर  गंभोरता
 से  विचार  करे  और  दक्षिण  के  लिए  कुछ  भारत  के  उस

 भाग  के  लिए  ag  जीवन-मरण  का  प्रश्न  तुफान  और  बाढ़  से  प्रभावित  लोगों  के  आंसु  मात्र

 भूति  प्रगट  करने से  नहीं  पौछे
 जा

 सकते
 ।

 सरकार  इन  के  लिए  ठोस  प्रस्ताव  रखे  और  उन्हें  लागू

 यह  केवल  200-300  करोड़रुपए  की  बात  है  और केन्द्र को  10,000  रुपए  के  बजट  के

 लिए  यह  बड़ो  बात  नहीं  वित्त  मंत्री  इस  मांग  पर  सहानुभूतिपुवंक  विचार

 इस  समय  पाण्डेचेरी  सोधे  केन्द्र  के  शासन  में  अतः  बजट  में  कुछ  आशा  करना  स्वाभाविक  है  ।

 कराइक्कल  में  खेत  बहू  गये  हूं  और  लोगों  को  अपने  खेतों  में  पुनः  बुआई  के  लिये  धन  की  आवश्यकता  है  ।

 ऐसा  कोई  वित्तीय  संस्था  नहीं  है  जो  उनको  सहायता  करने  के  लिये  आगे  आयें  ।  मैं  वित्त  मंत्री  से

 अपील  करता  हुं  कि  वह  इस  मांग  पर  सहा  नुभूतिपुवेक  विचार  करें  |

 Dr.  Ramji  Singh  (Bhagalpur)  -:  Whatever  assistance  has  been  given  for  the
 cyclone-affected  people  in  the  south,  it  is  not  meagre.  India  is  a  large  country
 and  the  natural  calamity  is  a  recurring  feature  in  one  or  the  other  part  of  the

 country.  It  is,  therefore,  admissible  to  set  up  an  independent  Ministry  to
 deal  with  such  natural  calamities  in  any  part  of  the  country.  The  Finance

 Minister,  in  consultation  with  the  Prime  Minister,  should  take  initiative  to  set

 up  such  an  independent  and  separate  Ministry  to  deal  with  natural  calamities.
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 {Dr.  Ramji  Singh}

 It  is  not  only  Tamil  Nadu,  Andhra.  Pradesh  and  Kerala  that:are  affected  this

 year  by  a  natural  calamity.  Even  in  the  eastern  part  of  the  country  Assam

 has  suffered  a  loss  of  about  Rs.  20  crores  due  to  héavy  damage  caused  by
 floods  there. .  Therefore,  piecemeal  measures  will  .serve  no  purpose  until

 separate  Ministry  is  set  up  to  deal  with  this  problem.

 Government  has  rightly  expressed  their  sympathetic  attitude  towards  Khadi

 and  Village  industries.  But  the  toal  provision  of  Rs.  4.50  crores  for  the  develop-
 These ment  of  these  industries  in  this.  supplementary  demand  is  too  meagre.

 industries  have  a  vast  potential  and  they  cam  create  large  employment  opportu-
 nities  for  rural  people.  I  shall,  therefore  urge  upon  the  Finance  Minister  to

 make  larger  allocations  for  these  industries  with  a  view  to  removing  unemploy-
 ment  in  the  rural  sector

 No  provision  has  been  made  in  this  budget  for  education

 The  Sugar  mill  owners  have  been  given  a  concession  of  Rs.  80  crores,

 because  they  incurred  loss.  But  so  far  Khandsari  manufacturers  are  concerned,
 nothing  has  been  given  to  them.  It  is  a  clear  instance  of  discrimination  im

 favour  of  big  businessmen.  Some  provision  must  be  made  for  Khandsari
 manufacturers  as  well.  If  the  sugar  mills  are  sick  and.  incurred  losses,  Govern-

 ment  should  initiate  steps  to  take  them  over  under  their  control

 श्री  ate  नाथ  ag  अतिरिकत  योजना  सहायता  की  मांग  को  गई  है  परन्तु  पश्चिम

 बंगाल  की  परियोजाओं  को  इनमें  शामिल  नहीं  किया  गया है  ।  उनको  पुर्णतः  उपेक्षा की  गई  है  ।

 नतो  ही ह  परियोजना  और  न  हो  कागज  निर्माण  परियोजना  इन  अनुपूरक

 मांगों  में  शामिल  की  गई  हैं  ।
 हल्दिया  बन्दरगाह  का  विकास  बहुत  आवश्यक  परन्तु  इसके  लिए  धन

 का  प्रावधान  नहीं  किया  गया  है  ।  इन  मांगों  में  फरक्का  में  सुपर  थमेल  पावर  प्लॉट  के  लिये  भी  कोई

 उपबन्ध  नहीं  किया  गया है  ।  पश्चिम  बंगाल  की  कुछ  अत्यन्त  महूत्वपूण  परियोजनाओं  को  शामिल

 किये  जाने  ओर  इन  जताओं  की  क्रियान्विति  के  लिये  धन  का  प्रावधान  करने  के  लिए  वित्त  मंत्री  को

 प्रयास  करने  चाहिये  ।

 जहां  तक  विभिन्न  क्षत्रों  में  ब।ढ़  पोड़ित  लोगों  के  लिये  अनुदान  देने  का  सम्बन्ध  केवल  10  करोड़

 पत्र को  chad ग  यहू  एक  राष्ट्रीय  आपदा है  और  इसका  मुकाबला  राष्ट्रोय  स्तर  पर  किया

 जाना  चाहियें  ।  वित्त  मंत्रो  को  आन्ध्र  लक्षद्वोप  और  पांडिचेरो के

 तूफान  पोड़ित  लोगों  को  राहत  देने  के  लिये  कम  से  कम  100  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  करना  चाहिये  1

 डसे  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दो  जानी  केन्द्रीय  सरकारको  इस  समत्या  का  समचित

 करना  चाहिये  |

 गत  बजट
 में  पिछड़े  जिलों  में  औद्योगिक  यूनिटों  के  बारे

 में  उल्लेख  किया  गया  परन्तु  समूचे
 भारत  के  लिपे  इत  ता  थें  केवल  6  करोड़  रुपये  कਂ

 प्रावधान  किया  गया  पिछड़े  क्षेत्रों  में  ग्रामोण
 Sant,  विशेषकर  कृषि  ओर  श्रम  प्रधान  उद्योगों  का  विकास  किया  जाना  चहिये  ।  इस  प्रयोजना  थें

 भारत  सरकार  को  पर्याप्त
 प्रावधान  करना  6  करोड़रुपये के  बजाय  60  करोड़  रुपये  का

 प्रावधान  किया  जाना  चाहिये  |  पिछड़े  जिलों  के  विकास  के  लिये  तथा  वहां  पर  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुशूचित जन  जातियों  को  दशा  सुधा रने
 के  लियें  पर्याप्त  घन  का  प्रावधान  कया  जਂ  ना  चाहियें
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 भी  पूर्ण  :
 खेद  है  कि  कित्तमंत्री

 ने  अनुदानों  को पूरक  में  मेरे  क्षेत्र  के  लिए

 कोई  प्रावधान  नड़ों  जैते  राष्ट्रीय  पनबिजली  निगसे  20  0  केरोंड कीं  लागत  से  बनाने का  प्रस्ताव

 हैपरन्तु  आसाम  में  इतकी  कोई  परियोजना  नहीं  होगी  ओर  ययपि  आसाम  में  गत  व  देवी  विपत्ति  आई

 थीफिर  भी  वहां  के  लिए  न  कोई  विकास  योजना  बनाई  गई  हैं  और  नहीं  कोई  राहत  कार्य  किया  गया  है  ।

 आंध्र  प्रदेश  और  दक्षिण के  अन्य  राज्यों  में  आये  तूफान  को  देखते  योजना  के  बाहर  राहत  का

 प्रावधान  करनें  के  बजाय  गेर-पोजनागत  उपप्रबन्ध  लोगोंके  पुनर्वास के  लिए  किया  जाना  चाहियें  था  ।

 सरकार  को  स्थायी  पुनर्वास  के  उपाय  करने  चाहिये  ताकि  भविष्य  में  एसी  विपत्ति  आने  पर  हजारों

 लोगों  को  मत्य  से  बचाया  जा  सके  ।

 में  चाहता  हूं  कि  दवी  विपत्तियों  से  राहत  के  लिए  sto  रामजी
 सिंह  द्वारा  दिए  गए  सुझावों  पर

 अमल  किया  जाना  चाहिये  क्योकि  एसी  विपत्तियां  देश  में  कहीं  न  कहीं  आती  रहती  यद्यपि  तूफान

 राहत  यॉजना  1970  में  बनाई  गई  थी  धनाभाव  में  इसपर  कोई  अमल  नही  हो  सका

 अतः  इसके  लिए  एक  पथक  मंत्रालय  बनाया  जाय  ।

 मं  इन  मांगों  का  समयंन  करता  हूं  परन्तु  द्से  अधिक  Aa TAS)  होना  चाहिये  था  ।  अबतक  पेश

 किए  गए  वोन  TTZT  में  से  किसी  में  भी  जनता  की  आकांक्षाएं  पुरो  नहीं  हुई  हैं  ।

 श्री  वसंत  साठ  मांग  संख्या  54  में  जांच  आयोगों  पर  व्यय  के  लिए  40  ,  63  लाख

 रुपय  का  प्रबन्ध  है  इसमें  से  32.18  लाख  रुपय  केवल  शाह  आयोग  पर  हो  वर्ष  में  व्यय  fear

 जाएगा *

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  (Delhi  Sadar
 :

 On  a  point  of  order.  Accor  tding
 to  rules,  he  cannot  go  into  the  functioning  of  a  Judicial  or  Semi-Judicial

 Statutory  body.

 शो उपंत  AIS  :  यह  अनुदानों  को  मांग  हूं  और  मुझ  यह  कहने  का  पूरा  अधिकार है  कि  शाह  आयोग

 परकोई  राशि खच  न
 को  जाय॑  ।

 में  वास्तविक  मामले के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहूंगा  जिससे  जांच  पर

 प्रभाव  पड़ता  हो *  e

 श्री  क्र  लाल  गुप्त  :  जस्टिस  शाह  के  बारे  में  को  गई  टिप्पणों  को  काय  वाही  से  निकाला  जायें  1

 Mr.  Chairman:  After  seeing  the  reocrds  I  will  decide  what is  to  be  done
 this  matter.

 श्री  कंवर  लाल  गप्त

 श्री  बसंत  साठ  :  मुझे  तो  बोलने  दिया  जायें  ।

 सभापति  महोदय :  पूरक  मांगों  पर  चर्चा
 का  क्षेत्र  सोमित  है  और  इस  संबंध  में  नियम  स्पष्ट  |

 Mata  साठ :  में  शाह  आयोग  संबंधी  मांग का  विरोध  करता  हूं  ।  क्यों ?  *

 Shit  Kanwar  Lal

 :*

 o%

 —
 ने
 के  आदेशानुसार  कायं-वृतान्त  में  शामिल  नहीं  किया  गया  ॥

 ह
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 Mr.  Chairman:  Shri  Sathe
 en

 d  speak  on  Supplementary  Grants  only
 without  mentioning  names  like

 शी  ada  ais  में  इस  मांग  का  विरोध  करता  हूँ  \*

 श्री  बंसत  साठ  e

 एक  माननीय  सदस्य  आपको  इन्हें  इसको  अनुमति  नहीं  देनो  चाहिये  |

 श्री  बसत  साठ
 *

 e  e

 चित्त  तथा  राजस्व  और  ब  ककारी  मंत्री  (at  एच०  एस०  सभापति  मेरा

 का  प्रशन  नियम  334  क  का  क्या  पालन  किया  गया  है
 ?

 में इस  पर  आपका  विनिणंय  चाहता  हूँ  t

 श्री  बसंत  साठ  :  मेरी  1969  में  गहीत  की  गई  थी  और  सभा  के  विघटन  के

 कारण  इसके  fat  समय  नहीं  मिला  था  ,  .  .  (eras )

 सभापति  महोदय  :  जब  तक  तिथि  आदि  न  बताई  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती

 शी  वसत  साठ
 :  ः  क  के  क  क  क  *  *

 श्री  कवर  लाल  गुप्त :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न है  ।  कृपया  नियम  215  और  216  देखें  |

 If  he  wants  to  discuss  Justice  Shah,  he  should  bring  a  Substantive  motion.
 He  cannot  bring  him  in  during  discussion  on  Supplementary  Grants.  I,  therefore,
 move  that  whatever  has  been  said  about  him  be  expunged.

 सभापति  महोदय  :  जांच  के  बाद  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  म  इसे  काय  वाही  से  निकाल  दूंगा

 श्री  नरेन्द्र  पी०  नाथवानी  :  नियम  353  के  अधीन  ऐसा  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  जा

 सकता  विशेषकर  tar  निन्दापूण  उल्लख  तो  कदापि  नहीं  किया  जा  सकता  |

 श्री  वसंत  साठ
 क

 one क  के  te  ee

 fafa,  पाय  ate  कंपती  कार्य  मंत्री  :  इसकें  अलावा  नियम  352

 और  नियम  353  के  अधीन  कोई  सदस्य  बिना  अध्यक्ष  को  od  सचना  दिए  ए  से  वक्तव्य  नही  दे

 सकता |

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  उनको  प्रत्येक  टिप्पणो  को  निकाल  दिया  जाना  चाहिए  |

 समापति  महोदय :  वाद-विवाद  का  अध्ययन  करने  के  पश्चात्‌  ऐसा  करूंगा

 श्री  वसंत  में  इस  मांग  का  विरोध  करता  हूं  ।

 ? रेल  मंत्री  (Mo  मधु  qugaq )  :  आप  श्रो  मोहसन  को  इसा  विश्वास  नहीं  दिलाते  ry

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  ए
 The  Deputy  Speaker  in  the  Chair

 *  सभापति  के  आदेशानुसार  सभा  की  कायंवाही  से  निकाल  दिया  गया  ।
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 संसदीय  कार्य  और  श्रम  मंत्री  रविन्द्र  :  इस  काय  के  लिए एक  घण्टेका  समय  सियत

 है  जोपुराहो  चूका  gi  कृपया  इसे  नियत  समय  में  हो  निपटाने  का  प्रयास  करें  ।

 Shri  Manohar  Lal  (Kanpur):  I  support  the  Demands  of  Supplementary
 grants  now  before  the  House.  During  elections  we  were  always  asked  by  the
 people  whether  action  would  be  taken  against  Smt.  Gandhi  and  her  son  as  also
 Shri  Bansi  Lal  and  others  who  committed  excesses  during  Emergency  and  we
 had  promised  to  do  so.  In  fact  we  should  have  straight  away  put  them  behind
 bars  rather  than  getting  their  conduct  enquired  with  through  these  Commissions

 (Interruptions).  Then,  we  would  have  been  saved  of  the  unrest  and  sabotage
 being  witnessed  in  the  country  to-day.  I,  therefore,  demand  that  they  should  be

 put  behind  bars.

 Finance  Ministry  should  give  due  attention  to  people  the  expectations  of  the

 people.  The  Janata  Government  has  been  doing  whatever  is  possible  for  them
 to  do  for  the  cyclone-affected  people.  But  whatever  has  been  done,  it  is  too
 meagre  and  a  good  deal  still  remains  to  be  done.

 The  conditions  imposed  for  the  withdrawal  of  CDS  amount  should  be
 withdrawn.  The  agreement  that  was  made  with  LIC  in  1974  and  revoked

 during  the  period  of  emergency,  should  be  restored  so  that  employees  may
 get  bonus.

 It  is  said  that  a  large  expenditure  is  being  incurred  on  Shah  commission.
 But  the  fact  is  that  it  is  too  less  and  there  should  have  been  more  expenditure
 on  it.

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  अब  मंत्रो  महोदय  उत्तर  देंगें  :

 faa  तथा  राजस्व  और  बे  किंग  मंत्री  एच०  एम०  =  कहा  गया  है  कि  दक्षणि  भारत

 में  समद्र  तूफान  मे  हुए  भारी  विनाश  का  सामना  करने  के  लिए  केन्द्र  ने  आवश्यक  संशोधन  नहीं  जूटाये

 तूफान  चाहें  कितना  भी  भयंकर  कयों  न  हो  हमें  कुछ  नियमों  एवं  प्रक्रियाओं  के  अनुसार  ही  उसका

 सामना  करना  होता  है  ।  प्रश्न  यह  है  कि  सहायता  किस  तरह  दी  जायें  ।  केन्द्र  ने  छटें  वित्त  आयोग  के

 प्रतिवेदन  द्वारा  निर्धारित  योजनाओं  के  अनुसार  कार्य  किया  है  ।  उसके  अनुसार  एक  समति  को  तू  फ़ान

 ग्रस्त  क्षेत्रों  का  दौरा  करना  चाहिए  और  फिर  वह  अपनी  सिफारी  शो  देतो  है  जिसकें  आधार  पर  सरकार

 राशि  नियत  करती  है  ।  योजना  की  अग्रिम  राशि  नियतन  के  रूप  में  ऐसा  किया  गया  है  ।  अब  प्रश्न

 यह  पैदा  होता  है  कि  योजना को  कार्यान्वित  करते  समय  क्या  होगा  ।
 अतः  सरकार को  यहं  सुनिश्चित

 करने कें  लिए  कोई  उपाय  खोजनें  होंगें  कि  योजना  एवं  योजनागत  पश्रस्ताओं  में  कमोबेंशी  न  हो

 Tar  करना  पड़ता  है  और  करना  पड़ेगा  !  इस  आश्वासन  से  इस  समय  राज्यो  की  विकास

 योजनाओं  पर  प्रतिकुल  प्रभाव  नहीं  पड़ने  दिया

 क्षति  का  अनुमान और  जनता के  पुनर्वास के  लिए
 आवश्यक  धन  राशि  का  अनुमान

 बहुत  बड़ा  काय  है  लेकिन  इसे  एक  या  दो  महीने  में  पुरा  नहीं  किया  जा  सकेगा  ।  आन्ध्र  प्रदेश

 सरकार ने  भी  अभी  तक  10  करोड़  रुपया  मंजूर  किया
 ज

 सा
 कि

 प्रधान  मंत्री  ने  स्पष्ट  रूप  में  कहा

 है  कि  इस  भारी  विनाश  से  उत्पन्न  समस्या  का  सामना  करने  में  धन  का  अभाव  नहीं  होने  दिया  जाएगा  |

 aw  ऐसा  ही  आश्वासन  देता  हूं  ।  यद्यपी  जो  धन  अब  दिया  गया
 अग्रिम  योजना  राशि

 के

 रूप  में  हीं  दिया  गया  लेंकिन  हम  ae  सुनिश्चित  करने  का  प्रयास  करेंगें
 कि

 विकास  काय  में  बाघा

 न  पढ़ें  ।
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 जहां  तक  खाद्यान्नों  का  सम्बन्ध  है  जितना  बा  यान्न  गा  गया  था  हमने  भिजवा
 दिया  है  ।

 कहा  गया  है  कि  बनों  को  नहीं  काटना  चाहिए  बल्कि  उनकी  देखभाल  की  जानी

 हमें  इस  मामले  की  पुरो  चिन्ता  है  और  इस  सम्बन्ध  में  पूरो  सावधानी  बरत  रहें  तथा

 अधिकाधिक  बनारोपण  कर  रहें  है  ।

 कुछ  सिचाई  परियोजनाओं  का  उल्लेख  किया  गया  है  सरकार  सिचाई  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता

 दे  रहो  है  और  जिन  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  मिल  जातों  है  उन्हें  पुरी  तेंजी  के  साथ

 कार्यान्वित  किया  जाता  है  |

 जहां  तक  इन्दिरावती  योजना  का  सम्बन्ध  इसका  नए  सिरे  से  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  है  क्योंकि

 पहले  fear  गया  सर्वोक्षण  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 इस  वर्ष  के  बजट  प्रस्तावों  के  एक  अंग  के  रूप  में  लघु  उद्योग  निर्माताओं  को  एक

 fata  ad  में  30  लाख  रुपयें  मूल्य  के  उत्पादनों  पर  हो  उत्पाद  शुल्क  की  अदायगी  से

 we  मिलेगी  बशर्तें  कि  पहले  वित्तोय  वर्ष  में  उत्पाद  शुल्क  योग्य  वस्तुओं  का  मूल्य  30  लाख

 रुपयें से  अधिक  न

 wat  तक  पिछड़े  क्षेत्र  में  औद्योगिक  एककों  का  सम्बन्ध  है  इस  बारे  में  यह  wer  गया  है  कि  हम

 इस  ओर  व्यान  नहीं  दे  रह ेहै  सही  स्थिति  यह  है  कि  बजट  में  इसके  लिए  10  करोड़  रुपयें

 का  आबंटन  किया  गया  था  ।  अब  हम  5  करोड़  रुपया  और  मांग  रहें  है  ।  हम  पिछड़ें  क्षेत्रों  के

 विकास  के  लिए  अधिक  काय
 करने

 का  प्रयास  कर  रहें  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  में  सभी  कटौती  प्रस्ताव  सभा  के  मतदान  के  लिये  रखता हूं  |

 aa  मड़ोइय  हारा  सभी  करौती  प्रस्ताव  सभा  क  मतदान  क  लिय  रखे  गय  और  अस्वीकृत हुए
 All  the  cut-motions  were  put  and  negatived

 उपाध्यक्ष  द्वारा  1977-78  के  fay  बजट  (area)  सम्बन्धी  अनुदानों  की  firea-

 लिखित  अनुपुरक  मांगे  सभा  के  waza  क  लिय  रखी गई  और  स्वीकृत  हुई

 Following  Supplementary  Demands  for  grants  in  respect  of  the  Budget  (General)
 for  1977-78  were  PUT  and  adopted.

 सदन  की  मंजूरी  के

 मांग का  नाम मांग  संख्या  लिए  पेश  की  जाने  वाली

 अनुदान  की  मांग  की

 रकम

 1  2  #  अ

 कृषि  और  fears  मंत्रालय  राजस्व  रुपए  पूंजी  we

 2.  af  क  शक

 वन  के  ह  1;  00,000

 7.  ग्रामीण  विकास  विभाग  ा  20,00,00,000
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 23  189  )  अनद्दानों ष्  को  पूरक  1977-78

 a  .

 1  2  3  4

 रसायन  और  उवंरक  मंत्रालय

 12.  रसायन  और  उब  उद्योग  25,01,86,000  3,01,89,000

 मंत्रालय

 16.  विदेश  व्यापार  और  निर्यात  उत्पादन  e  29,00,00,000  139,87,00,000

 ऊर्जा  मंत्रालय

 117,80,00,000 32.  विद्युत  विकास  e  6,11,01,000

 मंत्रालय

 34.  fata  मंत्रालय  e  5,38,00,000

 faa  मंत्रालय

 40.  राज्य  और  संघ  रा ज्य  क्षेत्रों  की  सरकारों

 की  अंतरण  शक  121,95,00,000  ef

 स्वास्थ्य  जौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय

 49.  चिकित्सा  और  लोक  स्वास्थ्य  थ  4,  29,  30,000

 गहू  मंत्रालय

 10,92,000 53.  कार्मिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग

 2,000  क  के 56.  गह  मंत्रालय का  अन्य  व्यय  |  .

 SANT  मंत्रालय

 63.  उद्योग  e  e  5,00,00,000  20,00,000

 64.  ग्राम  और  लघू  उद्योग  शक  क  4,50,00,000

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय

 82.  दीप  स्तम्भ  और  नौवहन  20,55,00,000

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय

 84.  इस्पात  विभाग  1,000

 खाने  और  खनिज  12,

 पति क  और  पुनर्वास  मंत्रालय

 go.  पुनर्वास  विभाग  e  3,86,00,000  श  कि

 परमाणु  ऊर्जा  विभाग

 100.  परमाणु  ऊर्जा
 विकास  और

 च्  योगिक  परियोजनाएं  5,00,  00,000

 विभाग

 105.  अंतरिक्ष  विभाग  56,00,000
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 विनियोग  4)  1977

 APPROPRIATE  (NO.  4)  BILL,  1977

 श्री  एच०  एम०  पटल  :  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  वित्तीय  वष  1977-78  की  सेवाओं  के  लिय

 भारत  को  संचित  निधि  में  से  कतिपय  और  राशियों  के  संदाय  ate  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाय  ।

 soletat  सहोद॑य  चके चक  प्रश्न  यह  है

 वित्वीय  ब्ष  1977-78  को  सेवाओं  के  लिय  भारत  को  संचित  निधि  में  से  कतिपय  और  राशियों
 es

 के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिक्त  करते  वाले  PAT  फ़र्क  को  पुरश्स्या।यत यत  करते  की  अनुमति दी  जाय  |

 प्रस्ताव  स्वी फ़तस  हुआ  t

 The  motion  was  adopted

 श्री  एच०  Ao  पटल  :  में  faqas  पुरःस्थापित  करता  हूँ  ।

 श्री  एच०  एम०  पटल  :  में  प्रस्ताव  करता

 ‘fr  वित्तीय  ty  1977-78  की  सेवाओं  के  लिय  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय  और  राशियों

 के  संदाय  और  विनिधोग  को  प्राधिक्रत  क  रने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाय  बै

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न यह  है  :

 वित्तीय  ay  1977-78  को  सेवाओं  के  लिये  भारत  को  संचित
 क. स्ट थ! घि  में

 में  से  कतिपय  और

 राशियों  के  संदाथ  और  विनियोग  को  TifTET  करने  वाले
 विधेयक

 पर  विचार

 फिया  जाय  ।

 प्रस्ताव  स्वी  न्  t

 The  motion  was  adopted.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  खण्डवार  विचार  आरम्भ  करते  हैं  ।  प्रश्न  यह  है

 *्ग्कि  खण्ड  2  और  3  तथा  अनुसूची  विधेयक  अंग  बने  | ''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ||

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  2  wit  तथा  अनसची  विधियक  a  ate  दिय  गय

 Clauses  2  and  3  and  the  Schedule  were  added  to  the  Bill

 खण्ड  1,  सूत्र  और  विधेयक  का  ga  नाम  भी  विधेयक में
 जोड  feq  गय

 Ciause  1,  the  Enacting  Formaula  and  the  Title  were  added  to  the  Bill.
 >

 भी  एच०  एम०  पटल  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 कि  विधयक  पारित  किया  जाय  पी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है

 विधेयक  पारित  किया  जाये  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ॥

 The  motion  was  adopted.
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 सुंदरबन  क्षेत्र  के  विकास

 के
 बारे  में  प्रस्ताव

 सुन्दरबन  क्षेत्र  के  विकास  के  बार  में  प्रस्ताव
 MOTION  RE.  DEVELOPMENT  OF  SUNDERBANS

 शी  waufaaa  बसु  :
 में  प्रस्ताव  करता  हुं  :

 यह  सभा  पश्चिम  बंगाल में  सुन्दरबन  की  गरीबी  और  पिछड़ेपन  पर
 चिन्ता  व्यक्त

 करती  है  और

 सिफारिश  करती  है  कि  1977  में  एक  संसदोय  दल  oa  क्षेत्र  का  विस्तृत  दौरा
 करे

 और  साथ

 ही  साथ  केन्द्र

 समुद्र  से
 आने  वाले  खारी  पानी  से  लोगों  और  उनकी  भूमि  की  रक्षा  करें  ;  और

 उस  क्षेत्र  की  सिचाई  करने  ;  और

 उस  क्षेत्र  के  गम्भीर  पिछड़ेपन  को  दूर  करने  के  लिए  कार्यवाही

 सुन्दरबन  क्षेत्र  बंगला  देश  की  सीमा  पर  स्थित  है  और  समुद्र  के  किनारे  है  और  हिन्द  महासागर  में

 भमरी  की  सैनिक
 अड्ड  दियेगी  गार्तिया  की  ओर  सीधा  मार्ग  जाता है

 ।  इसलिये  यह  क्षेत्र  अत्यन्त  संवेदनशील

 इस  क्षेत्र  की  इसको  वास्तविक  विकास  अर्थात

 ant  परिवहन  आदि  का  विकास  और  प्रगति  करने  से  ही  इसकी  सुरक्षा  सुनिश्चित  हो  सकती  है  ।  इस

 क्षेत्र
 के  लोग  बहुत  अधिक  गरीब  हैं  ।  यहां  घोर  क्षेत्रीय  असन्तुलन  व्याप्त  है  ।

 हाल  के  वर्षों  में  इस  क्षेत्र  की  उच्  रता  बहुत  कम  हो  गई  है  यहां  वर्ष  में  एक  ही  फसल  होती  है  |

 इतनी  कम  फल  उगाने  पर  भी  वहां  के  लोग  अत्यधिक  खतरे  में  है  क्यों कि  यहां  समूद्र  का  खारा  पानी  भूमि

 को  उनवेर  बना  देता  है  ।

 इसे  राष्ट्रीय  समस्या  माना  जाय  सुन्दरन  के  विकास  में  मुख्य  बाधा  समुद्री  खारी  पानी  के

 आक्रमण  की  है  ।  इसे  स्थायी  तौर  पर  रोकना  होगा  |  केवल  राष्ट्र  का  कोष  ही  प्रकृति  की  ऐसी  चुनौती

 का  सामना  कर  सकता  है  क्योंकि  सीमित  संसाधनों  वाली  राज्य  सरकार  से  ऐसे  चुनौती  का  सामना  करने

 की  अपेक्षा  नहीं  की  जा  सकती  और  न  ही  वह  इस  चुनौती  का  सामना  करने  में  सक्षम  है  ।

 इस  क्षेत्र  की  सुरक्षा  के  लिए  लगभग  3500  किलोमीटर  लम्बा  सीमित  azar  किया  गया

 जो  अत्यन्त  अस्थायी  ।  यदि  वहां  समुद्री  खारे  पानी  के  आक्रमण  से  जन-धन  और  भूमि  की  रक्षा  करनी  है

 तो  यदि  सम्भव  हो  सके  तो  हमें  ईटों  से  पका  तटबन्ध  बनाना  चाहिए  ।  इस  तटबन्ध  को  बहुत  ही  मजबूती

 से  बनाया  जाना  होगा  क्योंकि  समुद्र  को  टक्कर  बहुत  तेजी  से  लगती  है  ।

 सौभाग्य  की  बात  है  कि  केरल  में  आई  प्राकृतिक  आपदा  से  लोगों  को  बचाने  और  भूमि  को  समुद्र

 के  आक्रमण  से  सुरक्षित  रखने  के  लिए  केन्द्रीय  सरका र  ने  कदम  उठाय है Ss  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  उदा
 रता

 से

 सुन्दरबन  के  लोगों  की  विनाश  और  आपदाओं  से  रक्षा  करनी  चाहिए  ।

 बहु  फसली  और  फतल  वेभिन्य  कार्यक्रम  सधन  रूप  में  चलाना  चाहिए  ।  वहां  वाणिज्यिक  और

 नकद  फसलेਂ  उगाना  अत्यावश्यक  है  ।  यह  कृषि  प्रधान  क्षेत्र  है जहां  88  53  प्रतिशत  लोग  कृषि  करते  हैं

 grata  की  प्रतिव्यक्ति  आय  सबसे  कम  है  ।  5  सदस्यों  के  परिवार कीं  मासिक  आय  185  रुपये

 है  जो  प्रतिव्यक्ति  37  रुपये  मासिक  बैठती  है  ।

 वहां  ऊपरी  जल  का  सर्वेक्षण  किया  जाना  चाहिए  जो  अत्यन्त  आवश्यक  है  और  वहां  पेट्रोलियम  तथा

 अन्य  खनिजों  का  पता  लगाने  के  लिए  qaarfas  सर्वेक्षण
 किया  जाना
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 1977

 ज्योतिमंय  aa

 1973  में  भारत  सरकार  के  दल  तथा  भारतीय  कृषि  अनुसम्धान  परिषद  ने  इस  क्षेत्र  का  दौरा

 किया  था  और  उन्होंने  बताया  है  कि  वहां  तिलहनीं,दालों  और  चुकन्दर  के  उत्पादन  की  भारी

 सम्भावनाएं  हैं  ।

 इस  के  बाद  जल  निकासी  की  समस्या  महत्वपु्ण  है  ।  कपास  उगाने  के  कार्यक्रम  को  सफल  बनाने  के

 लिए  इसे  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।  सुन्दरबन  क्षेत्र  में  सुरजमुखी  का  फूल  बहुत  उगता  है  |

 इसके  उगाने  की  वहां  बहुत  अधिक  सम्भावना  ह  ।

 प्रधान  मंत्री  को  सुन्दरबन  के  लिए  एक  सैल  बनाना  चाहिए  और  अबतक  जो  सिफारिशें  एवं  fone

 दिए  गए  हूँ  उनके  ब्यौरों  की  जांच  करनी  चाहिए  ।  इससे  सरकार  का  भारी  मागंद्शन  होगा  |

 वहां  वन  एवं  मत्स्यपालन  तथा  कृषि  पर  आधा  रित  और  कुटीर  उद्योगों  का  विकास  किया  जा  सकता

 वहां  नमक  का  उत्पादन  भी  आरम्भ  किया  जा  सकता  है  ।  वहां  संचार  तथा  परिवहन  व्यवस्था  का

 चिर्माण  करने  की  दिशा  में  सरकार  को  ध्यान  देवा  ग्रामीण  विद्युती  करण ,  पशुपाल+  तथा  मुर्गी

 पालन  फार्मो  की  ओर  भी  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 वन  क्षेत्र
 के

 2  प्रतिशत  बंजर  भूमि  हूँ  ।  इस  बंजर  भूमि  में  ता  रियल  के  पेड़  लगाये  जा  संकते  हैं  तथा

 घने  जंगल  में  बागबानी  को  जा  सकती  है  ।

 लोकलेखा  समिति  ने  कहा  है  कि  रेलवे  की  पिछड़े  क्षेत्रों  में  मुनाफा  नहीं  कमाना  चाहिए  ।  जहाँ

 लोग  गरीब  हैं  वहां  रेलवेको  केवल  10  प्रतिशत  लाभ  कमाना  चाहिए  |  रेलबलाइन  बज-बज  में  ही  नहीं

 बल्कि  काकद्वीप  नामखाना  में  भी  बिछाई  जानी  चाहिए  |

 जल-प्रदाय  ,  faratr,  औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  हाथ  प्राथमिक  स्कूलों  आदि  के  मामले  में

 इस  क्षेत्र  की  बहुत  उपेक्षा  की  गई  है  ।  जहां  तक  शिक्षा  का  सम्बन्ध  है  प्रति  एक  हजार  जनसंख्या  के  लिए

 केवल  0.  स्कूल  हैं  |  पक्की  सड़के  भी  बहुत  कम  हैँ  ।  पक्की  सड़के  की  लम्बाई  प्रति  एक  हजार  व्यक्ति

 0.23  किलो  मीटर  है  ।  इस  विशाल  क्षेत्र  में  कुल  28  मील  लम्बी  रेलवे  लाईन  हँ  ।  इस  क्षेत्र में

 जल-मागं  परिवहन  व्यवस्था  का  विकास  करना  अत्यन्त  आवश्यक  है  |

 इस  क्षेत्र  में  पवनचक्कियां  बहुत  सफल  सिद्ध  हो  सकती  है  ।  एक  पवनचक्की  बहुत  afar  काम  केर

 सकती  है  ।

 शकरकंदी  ,  चुकन्दर  और  मिर्चों  के  अलावा  खरबूजा  भी  बोया  जा  सकता है  ।  वहां  केवल

 परिष्करण  सुविधा  का  अभाव  है  ।

 यह  इतना  विशाल
 क्षेत्र  है  जहां  मत्स्य  पालत  का  विकास  किया  जा  सकता  है  ।  यह  मुहाने  वाला  क्षेत्र

 मत्स्य  पालन  फाम  हैं  और  हेनरो  द्वीप  में  खारा  पानी  है  जहां  प्राउन  और  अन्य  बढिया  किस्म  की  मछिलियों

 के  विकास  के  लिए  नियंत्रित  तालाब  बताये  जा  सकते  हैं  ।  वहां  विभिन्‍न  किस्म  की  मछलियों  के  पालन

 की  विकास  किया  जां  सकता  है  ।

 सुन्दरबन  में  बड़े-बड़े  जमींदार  हैं  ।  वहां  भूमिसुधार  कार्य
 बहुत

 आवश्यक  हैं  ।

 में
 ने  यह  मामला  इस  सर्वोच्च  मंच  पर  इस  आशा  से  उठाया  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  इस  क्षेत्र  को विशेष

 क्षत्र  के  रूप  में  मानेगी  और  हमें  अधिकंतम  राशि  देगी  जिससे  सुन्दरबन  का
 समुद्र

 के  पानी  से  होने  वाला

 दुःख  और  कछ्टिनाईयीं  को  बचाया  at  सकें  ।
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 23  1899  ( 7)  सुंदरबन  क्षेत्र  के  विकास  के  बारे  में  प्रस्ताव

 श्री  शक्ति  कुमार  सरकार  :  सुन्दरबन  के  बारे  में  चर्चा मे  केवल  हमारे  लिए

 पूर्ण  है  अ।पके  समूचे  राष्ट्र  के लिए  महत्वपूर्ण  है  ।  सुन्दरबन  विशाल  पिछड़े  क्षेत्रों  में
 से  एक  है  और

 देश  में  अत्यंत  दुगंम  क्षेत्र है  ।  यहां  एक  इंच  पक्की  सड़क  देखने  को  नहीं  मिलेगी  ।  यह  इतना  अधिक

 पिछड़ा  क्षेत्र  है  कि  यहां  के  पिछड़ापन  का  अनुमान  लगाना  कठिन  है  ।

 इस  समय  इस  क्षेत्र  को  जनसंडपा  लगभग  23  लाख  है  और  4  लाख  एकड़  भूमि  में  खेती  होती  है  ।

 इसका  यह  तात्पयं  हुआ  कि  प्रति  व्यक्ति  0.  3  एकड़  भूमि  है  ।  भूमि  वितरण  मात्र  से  इस  क्षत्र  की

 अधथंव्यवस्था  ् धक  सुधर  सकतों  |  ज्शिर  frae  पन  को  दुर  करने  के  लिए  अन्य  साधन  अपनाने  चाहिए  ।

 इस  क्षेत्र  धज में बष॑  भर  में  केवल  एक  फसल  होती  है  और  कृषि  करने  के  बाद  लोगों  का  और  व्यवसाय

 नहीं  है  ।  धान  की  फसल  काटने  के  बाद  वहां  के  लोग  शहरों  में  आकर  भीख  रंगते  |  |  उनमें  से  अधिकांश

 लोग  कलकत्ता  की  पटरियों  पर  रहते  हैं  कलकत्ता  की  सड़कों  पर  रहने  वाले  लोगों  में  से  60  प्रतिशत

 सुन्दरबन  ata  के  निवासी  हैं  ।

 राज्य  सरकार  के  सोमित  संसाधन  होने  के  कारण  वह  इस  क्षेत्र  क ेविकास  के  लिए  कोई  योजना  हाथ

 में  लेने  की  स्थिति  में  नहीं  है  ।  केन्द्र  को  न  केवल  सुन्दरबन  के  विकास  के  लिए  ही  बल्कि  भारत  के  सभी

 पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  सामने  आना  i

 समुद्र  के  खारो  पानो  के  भूभाग  में  प्रवेश  क  रने  से  करोड़ों  रुपये  मूल्य  की  मछलियां  भी  पानी  के  साथ

 बहू  कर  है  ।  वहां  कोई  समानान्तर  उद्योग  नहीं  है  ।  पश्चिम  बंगाल  में  मत्स्यपालन  के  विकास

 की  महती  आवश्यकता है  हमने  1967  में  केवल  कलकत्ता  शहर  की  मछलियों  की  आवश्यकता  का

 ही  अनुमान  लगाया  था  ।  प्रतिवर्ष  7  2  करीड़  रुपये  मूल्य  कौम  छलियों  की
 कलकत्ता

 की
 मांग  थी  |  वहां

 22  करोड़  रुपये  को  मछलियां  सप्लाई की  जाती  है  ।  इस  22  करोड़ में  से  पश्चिम  बंगाल  का

 योगदान  केवल  5-6  करोड़  रुपये  का  है  अर्थात 15  करोड़  रुपये  मूल्य  कौ  मछलियां  अन्य  राज्यों  से

 मंगाई  जाती  है  ।  यदि  अपनी  आवश्यकता के  अनुसार  भी  मछलियों का
 उत्पादन  करे  तो  इससे  हमारी

 TASYACAT H STAT में  इतना  सुधार  कि  हम  सुन्दरबन  का  विकास  कर  सकेंगे  sa  के  लिए  किसी

 बड़ी  योजना की  आवश्यकता नहीं  है  ।

 इस  प्रस्ताव
 में  त्र

 स्तावक  ने  कयास  की
 दूसरी  फसल

 न्य पदा  करने  की  ही  मांग  की  कपास  की  खेती

 वहां  बिलकुल  अवफल  रहेगी  ।  भले  ही  वहां की  मिट्टी  इसके  अनुकूल  हो  लेकिन  वहां  का  मौसम  और

 वातावरण  अनुकूल  नही ंहै  ।  यह  भी  सन्दिग्ध है  कि  वहां  दुसरी  फसल  के  लिए  पानी  उपलब्ध  हो  पायेगा

 या  नहीं  ।
 वहां  दूसरो

 फ्ल
 की  आवश्यकता है

 ।  यह  गेहूं  या  चावल  की  फसल  जेसी  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 वहां वा  रानी  खेत  होनी  चाहिए  वहां  क  अवशिष्ट  न  भी
 सु  qual  के  फूल  जैसी  वाणिज्यिक  फसल  दे  सकती

 है  जिससे  सुन्दरबन  को  लाभ  हो  सकता  है  ।  योजना  मंत्री  को  एसी  योजना  बनानी  चाहिए  जिससे

 वहां  बारानी  खेती  को  सफलता  म्भ्लि  |

 सुन्दरबन  में  बागबनी  की  बहुत  सम्भावना  है  ।  नारियल  की  बहुत  अच्छी  खेती  हो  सकती  है  ।

 सुपारो  और  fat  भी  बोई  जा  सकती  हैँ  ।  बांस  को  खेतो  का  भी  विकास  किया  जा  सकता  हैं  ।  इससे

 आय  बढ़  सकती  हैं  ।  बांस  का  उपयोग  घरेलु  आवश्यकताओं  के  लिए  ही  नहीं  होता  इसका  औद्योगिक

 उपयोग  भी
 है

 ।
 पशु  पालन

 का  विकास  किया
 जाना  चाहिए  ।  कलकत्ता  माकिट  शिशु  आहार  की

 म्सिक  म्पंग  550  टत
 को  शिशु  आहार  gat

 राज्यों  से  मंगाकर  हो  कलकत्ता  की  मांग  पूरी  की  जाती

 afa  हम  सुन्दरबन  में  पशुपालन  का  विकास  करें  तो  हम  यह  धन  बचा  कर  इस  क्षेत्र
 के

 विकास  पर

 कर  सकते  हैं  ।
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 Motion  re.  Development  of  Sunderbans  Agrahayana  23,  1899  (Saka)

 शक्ति  कमार

 यहां  पयंटन  की  भी  बहुत  गंजाईश है  ।  सुन्दरबन  अत्यन्त
 सुन्दर

 और  मनोहरी  क्षेत्र  है  और
 सुन्दरता

 भारत  में  इसके  संद श्य  और  कोई  स्थान  नहीं  है  ॥  यदि  यहां  पयंटन  का  विकास  किया  जाये  तो  हम

 विदेशी  मुद्रा  कमा  सकते हैं
 !

 इस  क्षेत्र में  न  रेले  है  और  न  ही  सड़के  ।  केवल  थोड़े  से  इलाके  में  रेलें  हैं  ।  स्वतंत्रता से  पहिले  वो

 सड़के  थी  अब  कुछ हैं  परन्तु  काफी  बड़ा  क्षेत्र  एसा  हैं  अब  भी  सड़के  नही ंह  ।  गोसावा
 में  सात

 द्वीप  है  परन्तु  संचार  साधनों  का  नितान्त  अभाव  है  ।  राष्ट्रीयकृत  क्षेत्र  में  तरकारी  मोटर  नौकाएं  चलाई

 जाए  ।  परन्तु  यदि  सचमूच  पिछड़े  क्षेत्रों  का  विकास  अभीष्ट  है  तो  रेलों  का  निर्माण  आवश्यक  है  |

 24  परगावा  जिला  भारत  का  सबसे  बड़ा  जिला  है  ।  स  दो  भाग  में  बटा  बदल  जाए  उत्तरी  और

 दक्षिणा  क्षेत्र
 के  दो अलग  अलग  जिले  होने  चाहिए  ।  सुन्दरबन  को  दक्षिणी  भाग  में  रखा  जाए  ।  जब  तक

 एसा  नहीं  होता  इस  क्षेत्र  का  fanta  असम्भव है  |  इस  क्षेत्र  कों  पिछड़ा  हुआ  क्षेत्र  घोषित  किया  जाना

 ari

 भारत  एक  गरीबो  का  रेगिस्तान  है  जहां  कही-कहीं  सम्पन्नता  के
 all

 सौत  राय

 छोटे  नखलिस्तान  है  और  यदि  इस  सारे  रेगिस्तान  को  सम्पन्न  नहीं  बनाया  तो  सम्पन्नता  के

 सभी  नखलिस्तान  रेगिस्तान  में  बदल  जाएंगे  ।

 पश्चिम  बंगाल  एक  विभाजित  राज्य  है  ।  संयुक्त  बंगाल  में  पूर्वी  भाग  में  कृषि  उत्पाद  होते  थे  और

 कलकता  तथा  इसके  उप-नगरो  म  ऑद्योगिक  सामान  का  पादन  होता  था  ।  विभाजन  होने  पर  अनाज

 पैदा  करने  वाला  अधिकतर  भाग  पूर्वी है  अब  बंगला  देश  में  चला  गया  |  इस  प्रकार  इस  समय

 परश्चिनों  बंगाल  ala  का  रेगिट्तान  रह  गया  केवल  कलकत्ता  और  आसनसोल-दुर्गाषुर  के  आस-पास

 का  कुछ  क्षेत्र  सम्पत  शेष  बंगाल  कृषि  की  दुष्टि  से  पिछड़ा  यहां  उद्योगों  का  विकास  नहीं  हो  पाया है

 और  अधिक  तर  लोग  गरीबी  से  नीचे  के  स्तर  पर  रहते  हैं  ।

 इच  दृष्टि से  हमें  युन्दरबत  क  समस्या  पर  विचार  करना  चाहिए  ।  आज  स्थिति  यह है  कि  पश्चिम

 बगल  दिनोदित  आर्थिक  दृष्टि  से  पिछड़ता  जा  रहा  है  क्योंकि  इसका  औद्योगिक  आजार  ate  निवेशिक
 तथा  के  जाने  के  बाद  और  कलकत्ता

 बन्दरगाह
 को  दशा  धीरे-धीरे  बिती  जाने  की

 कारण  इतकी  आधिक  दशा  में  गिरावट  आती  जा  रहो  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  चावल  खाने  वाला  प्रदेश  |  परन्तु  वह  चावल  के  सम्बन्ध  में  आत्मनिभर  नहं

 इसे  उड़ीसा  या  आन्ध्र  प्रदेश  से  चावल  लाना  पड़ता  है  ।  तुफान  के  बाद  प्रदेश  की  अधिकतर  फसल

 नष्ट  हो  गई
 है  और  उड़ोसा  हमें  केवल  दो  महीने  का  भोजन  दे  सकता है  |  यदि  सुन्दरबन  का  उचित  रूप

 में
 a

 विकास  जाए  तो  aa  पश्चिम  बंगाल  के  लिए  अता  ज  का  भण्डार  हो  सकता  है
 तौर

 राज्य  चावल  के

 सम्बन्ध  में  आत्मनिभर  हो  सकता  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  का  आज  का  सुन्दरबन  वह  सुन्दरबन  नहीं  रहा  है  जेसा  विभाजन  के  पहले,था  ।

 उस  सम्य  इसका  क्षत्रकल  8000  वग  मॉल  था  ।  इसका  अधिकतर  भाग  बंगला  sa  में  चला  गया  है  |

 इस  समय  हमारे  पास  लगभग  4000  वग  मील  का  क्षेत्र  है  जितकी  जन-संख्पा  लगभग  20  लाख है  |

 यहां  बताए  गय  शरणाधियों  ने  बनों  प्राक्नतिक  विपत्तियों  का  सामना  कर के  अपने  घर

 बनाए  तूफात  अवा  राष्ट्रीय  वियत्ति  आने  पर  या  बांध  टूटने  पर  कोई  फल  नहीं  होगी  ।  यही  मुख्य
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 1977  सुंदरबन  क्षेत्र  के  विकास  के  बारे  में  प्रस्ताव

 समस्या  है  ।  यदि  हम  इन  लोगों  की  फल  at  समूद्र  के
 aT RG T

 और  खारेपन  से  बचा  सकें  तो  इस  क्षेत्र  को

 बचाया  जा  सकता  हैं  ।

 सुन्दरबन  के  विकास  का  काम  राज्य  सरकार  द्वारा  नहीं  किया  जा  भले  ही  वह  कितनी  ही

 साधन  सम्पत्न  कयों  न  हो  ।  केन्द्र
 से  बड़ी  मात्रा  में  सहायता  मिले  बिना  कुछ  नहीं  किया  जा  सकता  ॥

 पहली  आवश्यकता  यह  है  कि  केन्द्र  उस  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  बड़ी  मात्रा  में  धन  लगाए  |

 बड़े  खेद  की  बात  है  कि  भूमि  सुधारों  की  ओर  उचित  महत्व  नहीं  दिया  गथा  है  ।  सुन्दरबन  में  भूरि
 की  अत्यधिक  कमी है

 ।  जेसा  हो  गया  इस  समय  सुन्दरबन  में है  यदि  वैसा  ही  चनता है  तो  इस  क्षेत्र  का  विकास

 नहीं  हो  सकता  ।  भूमि  सुधारों  से  समस्या  हल  नहीं  होगी  जबतक  कि  किसानों  को  आवश्यक  ऋण  और

 अन्य  साधन  नहीं  दिए  जाते  इसलिए  सहयोंग  की  अत्यन्त  आवश्यकता  है  ।  किसानों  पर  जोर

 डाला  जाए  और  आवश्यक  हो  तो  उन्हें  किया  जाए  कि  वे  सहका री  समितियां  बताएं  ।  केवल  तब

 ही  सुन्दरबन  के  किलान  अपना  अस्तित्व  बनाए  रख  संकते  हैं  |

 भारतीय  स्टेट  ब  क  ने  सुन्दरबन  की  ऋण  संबंधी  आवश्यकताओं  परियोजना  रिपो  तैयार  की  हैं  ।

 ag  केन्द्र  सरकार  और  भारती
 य

 स्टेट  बँ  क  के  मूख्यालय  में  पड़ी  है  ।  उसे
 लागू  करने

 के  लिए  बैंक  ने  कुछ

 नहीं  fear  यद्यपि  कुछ  शाखाएं  तो  वहां  खोल  हैं  ।

 जहां  तक  सुरक्षा  का  प्रश्न  है  यह  बताया  गया  है  कि  सुन्दरबन  पर  बाहरी  प्रभाव  पड़ने  का  बहुत  खतरा

 है  ।  मैंइस  बात  से  पूर्णतः  सहम्त हूं
 कि  उस  क्षेत्र  में  बाहरी  प्रभाव  जा  रहा  पारिन

 योजना  के  अन्तगंत  मगरमच्छ  GIF  के  नाम  पर  विदेशी  घूसपेंठ  सुन्द  रब  सें  हो  रही  है  ।  वहां  अमरीकी

 जा  रहे  हँऔर  पता  नहीं  उतकी  नीयत  क्या  है  ।  हमें  इस  सम्बन्ध  में  बड़ा  सावधान  रहना  चाहिए  1

 प्रधान  मंत्रो  और  फन्द्र  स  रकार  सु्दरबत  के  विक्रास  को  एक  पाइजट  परियोजना  के  रूप  में  चलाए

 और  देश  के  अयोजना  विशेषज्ञ  इस  पिछड़े  प्रदेश  के  विकास  को  एक  चूनौती  के  रूप  में  लेकर  इसे  अभाव

 वालेक्षत्र
 से

 बदल  कर  अवाज  का  भण्डार  बनाएं  |

 श्री  चित्त  ag  सुन्दरबन  का  44.  3  प्रतिशत  क्षेत्र  1911  में  सुरक्षित  वन  घोषित

 कर  दिया  गया  था  ।  इस  क्षेत्र  को  समूची  अथ  व्यवस्था  खेती  पर  आधारित  है  और  वह  भी  केवल

 एक  *अयानਂ  धान  की  फसल पर  ।  सुन्दरबन  में  94.  61  प्रतिशत  परिवार  कुषि  पर  आधारित

 केवल  5.  39  प्रतिशत  परिवार  ही  और  कोई  रोजगार  करते  है  ।

 क्षेत्र  के  कुछ  बेतोहर  परिवारों  में  से  54  प्रतिशत  पश्विर  भूमिहीन  है  ।  afaaret  परिवारों  में  से

 85.  72  प्रतिशत  सीमान्त  किसान  है  और  उनके  पास  अपनो  केवल  2  एकड़  भूमि  है  ।  परिणामतः

 सुन्दरबन  को  50  प्रतिशत  जनसंख़्या  ऋण  ग्रस्त  है

 सुत्दरबत  की  प्री  जानकारी  पाने  के  बाद  अब  समूचा देश  वहां  को  स्थिति  सुधारने  के  तरी
 के

 खोजे

 मेंस  क्षेत्र  के विक्रास  में  ठो  प  प्र क्रिपा  अपनाई  जाए  तथा  विकास  कां  क्रमों  में  इन  बातों  को  ध्यान

 इ  रखा  विकास  के  सामने  आने  वाली  रुकावटों  को  दूर  जसे  बाढ़  समस्या  तथा  खारे  पानो

 के  आने
 से

 पैदा  हुई  भूमि  सुधारों  का  बड़े  पैनाने  पर  लागू  क  प्राकृतिक  संसाधनों  जसे  मछली

 और  वनों  का  और  अधिक  कुशत्रता  और  नियोजित  स्प  में  या  चिकित्सा  और  शिक्षा  जैसी  बुनियादी

 सुविधाओं  का  दिया  जाना  ।  तज्िकात  कार्य  क्रप  को  लागू  करने  के  लिए  एक  उचित  क्षेत्र  का  होना  भी  बहुत
 आवश्यक  है  ॥

 श्री  धीरेन्द्र  नाथ  ag  पीठासीन  हुए

 Shit  Dhirendranath  Basu  in  the  Chair  ]
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 Motion  te.  Development  of  Sunderbans

 December

 14,  1977

 ania

 ी  चित्त  बसू  |

 सुन्दरबन  विकास  ats  ने  एक  परियोजना  बनाई  है  जिसपर  86  करोड़  रुपये  की  लागत  अनि  की

 सम्भावना है  |  इतना  अधिक  वित्तीय  भार  होने  के  बावजूद  पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  सुन्दरबन  के

 विकास  के  लिये  एक  करोड़  रुपया  देने  को  राजी  हो  गई  है  ।  सुन्दरबन  विकास  निगम  को  ‘Fav’

 का  सहयोग  भी  प्राप्त है  |  उन्होंने  इसमें  1.  20  करोड़  रुपय  का  योगदान  किया  है  ।  केन्द्र

 पश्चिम  बंगाल  की  सहायता  की  आगे  आये  |  वह  उन्हें  आवश्यक  वित्तीय  सहायता  दे  ।

 बज-बज-तानकान्त  रेलवे  लाइन  के  निर्माण  का  उल्लेख  किया  गया  ।  सुन्दरबन  के  विकास  के

 के  निर्माण  के  लिये  aa  लाइन  बहुत  आवश्यक  है  ।  रेल  मंत्री  इसकी  स्वीकृति  तुरन्त  दें  जिससे

 तैयार  किया  जा  सके  |

 पश्चिम  बंगाल  बिजली  के  अभाव  से  ग्रस्त  है  ।  राज्य  बिजली  बोड  का  सुझाव  यदि  सुन्दरबन

 में  तेज  गति  से  बहने  वाली  नदियों  का  उचित  उपयोग  किया  जाये  तो  वहां  पन  बिजली  का  उत्पादन  किया

 जा  सकता  है  |  उस  क्षेत्र  के  औद्योगीकरण  के  लिए  और  सामाजिक  परिवर्तन  के  लिए  यह  आवश्यक

 ह्

 in Shri  Ugrasen  (Deoria):  There  is  about  10  lakhs  of  acres  of  land

 Sunderban  and  54%  of  it  is  forest  land.  The  population  there  is  about  22

 or  23  lakhse  and  90%  of  it  depends  on  land.  The  IARI  report  says  that  the

 Jand  in  Sunderban  is  most  suitable  for  the  growth  of  cotton.  Tf  better

 scientific  methods  of  agriculture  are  adopted  and  if  the  farmers  there  are

 supplied  traders  seeds  or  fertilisers  at  cheaper  rates,  there  is  no  reason  why
 it  may  not  be  possible  for  them  to  grow  better  quality  cotton.

 It  is  said  that  the  Planning  Commission  has  a  scheme  in  this  regard
 under  which  Rs.  200  crores  will  be  spent.  But  the  fact  is  that  there  is  no

 dearth  of  schemes,  but  they  are  not  implemented  in  practice.

 I  will,  therefore,  suggest  that  a  time  bound  programme  should  be  drawn

 up  for  the  development  of  Sunderban  area  under  which  steps  should  be  taken

 to  develop  agriculture  with  a  view  to  growing  more  cotton  and  also  to  set  up
 small  industries  in  this  area.

 Mama  रवि  यह  कहना  ठीक  ही  है  कि  सुन्दरबन  पश्चिम  बंगाल  के  सबसे

 बड़े  जिलों में  से  है
 ।  इसलिये  पश्चिम  बंगाल  सरकार  इसे  दो  भागों में

 बांट  दे  जिससे  इस  क्षत्र  कीं  ओर

 अधिक  sara  दिया  जा  सके  ।  वहां  जमींदार  लोगों  का  शोषण  करते  है  ।  भूमि  कानूनों  की  वहां  अच्छी

 तरह  लागू  नहीं  किया  गया है  ।  यदि  लोग  पिछड़ ेहै  तो  उनका  शोबण  नहीं  होना  चाहिये  ।

 कानून  का  राज्य  होना  चाहिये  ।  किसी  भी  कानून  को  अपने  हाथ  लेकर  लोगों  को  दण्डित  करने  का

 अधिकार  नहीं  होना  चाहिये  ।  तथापि  में  श्री  बसु  के  संकल्प  का  waya  करता  हूं  1

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  सुन्दरबन  विकास  सम्बन्धी  विषय  पर  कोई  विवाद

 हो  सकता  |  दिये  गये  कथ्यों  पर  मे  कोई  विवाद  नहीं  उठाना  चाहता  ।  लेकिन  यही  क्षेत्र ऐसा  नहीं

 है  ।  इस  देश  में  और  बहुत से  क्षेत्र  ऐसे  हूं  और  हमें  ag  देखना  है  कि  इन  सभी  क्षेत्रों
 का

 विकास  हो  ॥
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 23  1899  )  सुंदरबन  क्षेत्र  के  विकास  के  बारे  में  प्रस्ताव

 इसलिए  यह  कहा  गया  है  कि  हमें  जो  aq  क्षेत्रों  के  विकास  art  में  बाघा  बनने  वॉली  बातों  की  अपेक्षा  अन्य

 बहुत  सी  बातों  पर  अधिक  ध्यान  देना  है  ।  लेकिन  हमें  दोनों  पहलओं  पर  समान  रूप  से  ध्यान  देना  होगा  ॥

 हम  एक  ही  पहलू  पर  ध्यान  नहीं  दे  संकते  ।

 फिर  संसाधनों  का  प्रश्न  आया  है  ।  संसाधम  सीम्ति  हैं  ।  जब  हम  अधिक  संसाधन  जूटाने  का  प्रयास

 करते
 हैँ

 तो  यह  मांग की  नाती है  यह  कर  समाप्त  वह  कर  समाप्त  करो  और  इसका  कोई  faner

 नहीं  सुझाया  जाता  कि  इन  परियोजन  ओं  के  लिए  कंसे  धन  जूटाया  जाये  ।  इन  बातों  पर  ध्यान  देने  की

 आवश्यकता  है  |  सुन्दरबन  का  क्षेत्रफल  8000  वर्ग  मील  है  जिस  में  से  3000  वग  मील  हमारे  पास  है
 और  5000  वग  मील  बंगला

 देश  में  है  ।  हमें  बिकास  काय  के  मामले में  यह  sala  रखना  होता  है @
 कि  किसी  विकास  काय  से  कोई  एसी  कठिनाई  न  खड़ी  हो  जिससे  दोनों  देशों  के  बीच  एक  नई

 समस्या  उत्पन्त  जाए  ।  लेकिन  इसका  यह  ated  नहीं  है  कि  हमें  यह  काम  करना ही  नहीं  चाहिए  ।

 हमें  विकास  काम  करना  चाहिए  लेकिन  इसमें  कुछ  समय  लगेगा  |

 गंगा  बाढ़  नियंत्रण  आयोग  ने  16  5  करोड़  रुपए  लागत  की  एक  योजना  बनाई  है  |  जिस  की  योजना

 आयोग ने  मंजूरी  भी
 दे  दी

 है  ।  योजना  पूना  स्थित  विशेषज्ञों  समिति  के  पास  भेज  दी  गई
 है  जिसने  सभी

 जल  समस्याओं  पर  विचार  किया  हैं  ।  हमें  इस  पर  इस  प्रकार  से  काय॑  करना  है  जिससे  दूसर  स्थानों  पर

 पानो  न  भरने  पाये  ।

 Ye यदि  ag  कहा  जाये  कि  ag  केवल  केन्द्र  का  ही  कार्य  है  तो  क्या  केन्द्र  क  Isr  हे  पुरा  करने  के  लिए

 शक्ति  अपने  हाथों  में  ले  लेनी  चाहिए  ?  यह  अत्यधिक  घातक  रहेगी  राज्य  अधिक  शक्तियां  और  अधिक

 रुपया  चाहते  है  ।  किन्तु  जब  धन  प्राप्त  करने  का  अवसर  आता  है  यह  कहा  जाता है  कि  धन

 कमाते
 हैਂ

 ।  हमें  उन  क्षेत्रों
 की

 अधिक  धन  देना  होता  है  जो  अधिक  विकसित  क्षेत्रों  की  तुलना  में  कम

 विकसित  होते  हैं  ।  केन्द्र
 को  इन  सभी  बातों  को  ध्यान  में  रखना  होता  है  और  केन्द्र  को  इन  सभी

 परियोजनाओं  को  सहायता  देनी  होती  है  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  राज्यों  को  ही  यह  सब  करना  चाहिए  ।

 लेकिन  राज्य  को  इन  लोगों  तथा  इन  क्षेत्रों  के  लिए  अधिकतम  करना  होगा  ।  और  हम  यह  कर  रहे  हें  |

 हेम  चाहते  है  कि  यह  काय  हो  ;  हम  बहुत  सहानुभूति  करते  हूँ  केवल  साधनों  का  पता  लगाना  होता  है

 और  एजेंसियों  को  समुचित  रुप  से  यह  काय  करना  होगा  हम  भी  इसी  कार्य  में  व्यस्त  हैं  ।

 इन  क्षेत्रों  से  सम्बन्धित  अन्य  मामलों  के  लिए  18  करोड़  रुपये  की  लागत  की  एक  दुसरी  योजना

 बनाई  गई  है  ।  इन  सभी  को  बड़ी  सावधानी  से  और  तेजी  से  जांच  हो  रही  है  और  इन  कार्यों  को  शीघ्र

 आरम्भ  करने  के  लिए  कदम  उठाये  जायेंगे  और  यह  भी  देखा  जायेगा  कि  अन्य  क्षेत्रों  को  हानि  पहुंचाये

 बिना  इन्हें
 कार्यान्वित

 किया  जाय
 ।

 उदाहरणार्थ  रेलवे  योजना  ag  अभी  मंजूर  नहीं  हुई है
 ।  इस

 परविचारहो  रहा है
 ।  रेलवे  लाइन  का  इन  तटबन्धों  तथा  अन्य  बातों  पर  प्रभाव  पड़ेगा  ।  प्रश्न  यह  है

 कि

 एसा  क्यों  हो  ?  1830  से  पहले  सुन्दरबन  जंगल  था  |  वहां  कोई  नहीं  रहता  था  फिर  बाद  में  वहां  लोगों

 को  बसाना
 आरम्भ  किया  गया  और  वहां लोग  उस क्षेत्र  में  खेती  क  रने  लगे  |  इस  बात  के  बारें में

 तो  सोचा

 भी  नहीं  था  ।  इसोलिये  ये  सभी  बू  रा  इयां  प  दा  हुई  ।  हमें  इन  सभी  बातों  पर  विचार  करना  है  और  इनका

 समाधान  करना  है  जिन  से  वहां  खार  के  कारण  ge  रता  पर  विपरित  प्रभाव  पड़ा  है  ।  इन  सभी  बातों  पर

 विचार  किया  जा  रहा  है  ।
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 Ares

 हम  वहां  अधि  मत्स्ययालत  कर  सकते  हैं  और  ्  वत  का  भी  उपयुक्त  विकास  कर  सकते  हैँ  जिस
 से

 हम  बहां हम  वहां  लोगों  को  रोजगार  ओर  घन  भी  दे  तके  ।  a  ्  हथकरवा  और  लव च्  उद्योग  भी  स्यापित  कर

 सकते  हूँ  ये  सभी  फुछ  इस  तरह  से  करना  होगा  जिस  से  वहां  प्रत्येक  क्षेत्र  का  सम्भन  विकास  हो  सके  |

 योजना  आयोग  भी  इस  मामले  की  अपने  स्तर  पर  जांच  कर
 रहा  है  ।  हम  अविलम्ब  हर  सम्भव  काय  करेंगे  ।

 ह

 पनी  ज्योतिमंय  माननीय  प्रधान  मंत्री  ने  बड़ी  विद्वता से  कहा  हैकि  और  बहुत से  पिछड़े  क्षेत्र हें  ।

 यह  सच  है  कि  देश  में  औ  र  बहुत  पछड़े  क्षेत्र  हैं  जिनको  ओर  अविलस्ब  ध्यान  देना  है  ।  लेकिन  समूद्री

 के  खारेपन  को  ओर  विशेष  ध्यान देना  होगा  ।  इस  समस्या  को  राष्ट्रय  दायित्व  के  रुप  में  लेना  होगा  |

 यह  कार्य  9  या  10  वर्ष की  अवधि में  पुरा  होगा
 ।  कुल  परिव्यय  13  करोड़  रुपये  का

 है
 ।  अतः  इस

 पहलू  को  राष्ट्रीय  arises  के  रुप  में  मानना  चाहिये  और  इसके  लिये  राज्य  सरकार  तथा  केन्द्र  को

 संयुक्त  रुप
 से

 धन  जूटाकर  जूडाना  ।

 वज-बज  में  सम्दुरग  tat  लाइन  भूमि  परहो  है  ।  तटबन्धों  पर  रेलवें  लाईन  है  हो  नहीं  |  वहाँ  पर

 रेल  बिठाता  अतिवाय ंहै  ।  tat  ae  ने  इसकी  मंजूरी  दे  दी  है  और  योजना  आयोग
 से

 अनुरोध
 fear  है  कि  इप्ते  गी  घ्र

 मं  जूरी  दी  जाये  |  लेकिन
 यो

 जना  आयोग  से  अभो  तक
 मं  जूरो  नहीं  मिलो है

 ।  प्रधान

 मंत्री  योजना  आयोग  से  कहें  कि  वह  इस  परियोजना  की  शी घ्नातो  शोघ  स्वीकृति  दें  ।

 सभो  पिछड़े
 क्षेत्रों

 और  सुन्दरबन  के  लिये  योजना  आयोग  में  एक  विशेष  विभाग  बनाने
 की

 आवश्यकता  है  जो  इन  क्षेत्रों  में  विकास  कार्य  करने  के  लिये  सभो  प्रकार  से  सक्षम  हो  |

 सभापति  महोदय  :  क्या  मैं  प्रस्ताव  को  सभा  के  मतदान  के  लिये  रखू  या  माननीय  सदस्य  इसे  वापस

 के लेंगे

 ह  ए  ही  or
 श्री  मोरार  NUT  @&  VC

 wy  Fars  *  चहा द है  ननीय
 सदस्य  इस  सम्बन्ध  में  आश्वा  सन  चाहते  थे  ।  वह  मेंने  पहले  हो

 दिया है  ।

 Sto मयु  दण्ड

 तरते
 प्रबाव  मंत्रो  ने  पड़ते  डो  आश्वास  दे  दिया  है  ।  अतः  वहां  पर  किसी  समिति

 के  जनते  का  को  अव  sr  लड़ीं
 है  ।  सरन  अपना  वापस  ले  लें  ।

 श्री  ज्योतिनंय  Ay:  यद  पता  को  ड्
 r

 sor  तो  मे  अपना  प्रस्ताव  वापत  लेने  के  लिये  सभा  को

 मांगता  हुं

 प्रस्ताव  समा  को  अनुमति  से  वापस  faa  गया

 फट  motion  was,  by  leave,
 withdrawan.

 EY  नीला
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 14  1977  अ।धे-घंटे  की  चर्चा

 आधे  घंटे  की  चर्चा

 HALF-AN-HOUR  DISCUSSION

 गन्ने  का  म्‌ल्य  निर्धारण  करना

 Dr.  Laxminarayan  Pandeya  (Mandsaur):  The  Minister  had  stated  in  reply
 to  a  question  about  sugarcane  price  that  there  was  no  discontent  among  cane

 growers  about  the  price  of  sugarcane.  But  the  fact  is  that  there  is  discontent

 among  cane  growers.  They  want  that  cane  price  should  be  increased.  The

 price  of  Rs.  8.50  per  quintal  is  very  low.  It  is  even  less  than  the  price  of
 wood  used  as  fuel.  Prices  of  all  agricultural  inputs  like  fertilizers,  seed
 and  electricity  and  wages  of  labourers  have  gone  up,  but  price  of  sugarcane
 has  not  been  increased.  While  fixing  the  price  of  sugarcane  cost  of  cultiva-
 tion  should  be  taken  into  account.  There  should  be  a  representative  of

 farmers  in  the  Agricultural  Prices  Commission.  Bhargava  Commission  has

 submitted  its  report  but  no  action  has  so  far  been  taken  on  this  report.

 There  are  arrears  worth  crores  of  rupees  due  to  farmers  particularly  in

 U.P.,  Bihar  and  Madhya  Pradesh.  The  Government  should  take  suitable  steps
 to  protect  the  interests  of  farmers.

 Sugarcane  is  largely  reduced  in  U.P.,  Bihar  and  Maharashtra.  But  there

 are  no  research  centres  in  these  States.  Research  centres  for  cane  should  be

 set  up  in  these  states.  Qnly  then  cane  price  can  be  increased.  Besides

 sugarcane  cultivation  should  be  treated  as  industry.

 Cane  price  is  fixed  on  the  basis  of  recovery.  What  are  the  reasons

 that  percentage  of  recovery  is  more  in  Maharashtra  and  Karnataka  than  in

 show  less U.P.  and  Madhya  Pradesh  ?  Do  the  mill  Owners  deliberately

 recovery  so  that  less  prices  are  paid  to  growers?  Mill  owners  start  their

 tnills  late.  They  should  be  asked  to  start  their  mills  latest  by  15th  November

 1977.  It  is  true  that  Khandsari  industry  is  in  crisis  today.  By  giving
 rebate  in  excise  duty  you  have  shown  favour  to  sugar  mill  owners.  Some

 rebate  should  be  given  to  Khandsari  industry  also.

 Today  the  ratio  of  levy  and  free  sale  sugar  is  65:35.  This  ratio  should

 be  70:30  so  that  public  distribution  system  functions  properly.  If  ratio  of

 levy  sugar  is  increased  it  will  enable  the  rural  people  to  get  sugar  at  proper

 prices.  At  present  people  in  villages  are  getting  only  small  quantity  of  sugar.

 They  should  be  given  more  sugar.

 Sometimes  there  is  crisis  in  gur  industry  at  other  times  in  Khandsari

 industry.  It  is  because  the  Government  do  not  have  definite  sugar  policy.
 The  Government  should  have  a  definite  sugar  policy  so  that  cane  growers,
 mill  owners  and  khandsari  people  all  get  protection.

 The  Sugar  Cane  Act  provides  for  penalising  erring  mill  owners  who  do

 not  pay  dues  of  cane  growers.  But  the  procedure  prescribed  in  the  Act  is

 defective.  The  erring  mill  owners  do  not  get  punishments.  This  Act  should

 be  amended  so  that  it  becomes  effective  in  helping  realisation  of  arrears  due  to

 growers.

 Cane  growers  should  get  a  minimum  price  of  Rs.  20  per  quintal  for

 their  sugarcane.  If  this  price  is  paid  to  cane  growers,  mill  owners  will  not

 suffer.  Some  relief  in  exci  se  duty  can  be  given  to  them.  If  this  price  is  paid

 to  growers  it  will  help  in  removing  their  discontent.
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 st)  ध  लहर  ( TTRT 2 2 )
 :  डा०  जश्नीतारायग  gts F

 ने  एक  अत्यंत  महत्वपूर्ण  विषय
 पर

 चर्चा  उठाई  है  ।

 गन्ता  उत्पादक  विशेषक  र  दक्षिग  के  राज्यों  के  गन्ना  उत्पादन  लाभप्रद  मूल्य  की  मांग  कर  रहे  है  ।

 ईसन-मालिकों  द्वारा  लाभत्रद  निर्धारित  को  जातों  है  ।  यही  सिल  मालिक  किसानों  का  शोषण

 कर  रहे  हैं  ।

 किसानोंपर  हर  प्रकार  के  करलगाएगणए है  ।  किसानों  को  आवश्यक  पदाथ  जसे  कीटनाशी

 औषधियों  तक  फकिपानों  को  उपलब्ध  नहीं  कराई  जा  रही  है  ।  यह  दवाइयों  बाज़ार  में  बहुत

 दरों  पर  मिलती  है  ।

 राज्य  सरकारें  गत्ते  का  मूल्य  निर्धारित  नहीं  कर  सकती  |  केन्द्र  सरकार  को  किसानों  की  रक्षा  हेतु

 आगे  आना  चाहिए  ।

 गन्ना  उत्पादकों  के  लिए  मूल्य  ढ़ांचे  में  कोई  एकरूपता  नहीं  है  ।  वर्तमान  सरकार  का  रवैया  भी
 को

 ई

 छुपा  नही ंहै  |  अ्ततः  गत्ता  उत्पादकों  को  गलते  की  खेती  छोड़कर  किसो  अन्य  लाभप्रद  फसल  की  खेती

 करनी  पड़ेगी  |  आप  हमें  यह  आश्वासन दे  कि  देश  भर  के  किसानों को  गन्ने का  ला  भप्रद  मूल्य  दिया  जाएगा  ।

 महा  राष्ट्र  में
 व  पुली  की  प्रतिशतता  सबसे  कम  है  ।  आप  को  इन  सब  बातों  की  जांच  करनी  चाहिए  |

 गन्ने  का  लाभप्रद  मूल्प  निर्धारित  किया  जाए  और  ऐसा  करते  समय  संसद  को  विश्वास  में  लिया  जाए  ।  मैं

 मंत्री  महोदय  से  इस  संबंध  में  विशिष्ट  उत्तर  चाहता  हुं  आपने  हाल  ही  मेरे  जिले  का  दौरा  किया  है  ।  यह

 बहुत  पिछड़ा  जिन  है  ।  छोटे  गत्ता  उत्पादकों  को  100  फूट  गहराई  से  पानी  निकालना  पड़ता  है  ॥

 पानी  और  बिजली  की  दर  बहुत  ऊंची  है  जो  को  तबाह  कर  देती  है  ।  अतः  व्त॑मान  सरकार  को

 डस  मामले  में  कुछ  करना  चाहिए  |

 Shri  Subhash  Ahuja  (Betul):  Mr.  Chairman  Sir,  on  the  one  hand  Govern-
 ment  talks  about  safeguarding  the  interests  of  farmers  and  on  the  other  hand

 they  are  fixing  very  low  price  for  the  sugarcane.  This  price  is  even  less
 than  the  price  of  fire  wood.

 I  have  heard  that  Government  has  decided  to  stop  the  export  of  Gur.  This
 Aecision  will  go  against  the  interest  of  farmers  and  on  account  of  this,  there
 will  be  lot  of  discontent  in  the  farmers.  Once  we  stop  export  of  Gur  the

 price  is  bound  to  come  down.

 There  are  arrears  worth  crore  of  rupees  due  to  farmers.  The  Govern-
 ment  should  get  their  money  back  from  mill  owners  with  interest.

 Shri  Gauri  Shankar  Rai  (Gazipur)  :  Recently  the  Government  has  given
 rebate  is  excise  duty  to  the  mill  owners.  We  expected  that  the  farmers  will
 ‘get  reasonable  price  for  the  sugar  cane.  Dr.  Pandey  has  said  that  the  price
 of  sugar  cane  should  be  fixed  at  Rs.  20  per  quintal.  I  only  want  that  they
 should  ensure  the  same  price  for  sugarcane  through  out  the  country  which
 the  farmer  of  Punjab  is  getting.  This  price  is  Rs.  15  per  quintal.

 If  the  export  of  Gur  will  be  stopped  it  will  have  adverse  effect  on  the
 farmers.  It  will  be  an  anti-farmers  action.  It  will  definitely  be  considered  a
 deliberate  move  to  reduce  the  ‘price  of  sugar  cane.
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 If  Government  can  give  rebate  in  excise  duty  to  mill  owner.  It  can

 definitely  subsidise  the  farmers  in  regard  to  price  of  sugar  cane.  request
 that  the  export  of  Gur  should  not  be  stopped’  and  the  price  of  sugar  cane
 should  be  increased.

 The  Government  must  be  having  something  in  mind  while  giving  rebate
 to  mill  owners,  I  want  to  draw  the  attention  of  the  Government  to  Khandsari

 is industry.  This  industry  dying  Government  policy  is  to  encourage
 the  small  scale  industries.  Therefore  Khandsari  industry  should  be  exempted
 from  excise  duty.

 When  there  is  competition  between  Khandsari  industry  and  sugar  industry
 the  farmer  gets  the  remunerative  price.  But  mill  owners  have  always  been

 trying  to  establish  treir  monopoly  with  the  result  farmer  is  left  with  no

 alternative  except  to  sell  its  produce  at  whatever  price  the  mill  owners  quote.

 Skri  Ram  Dhari  Shastri  (Padrauna):  There  are  253  sugar  mills  and  seven
 thousand  Khandsari  units  in  the  country.  About  two  and  half  lakhs  persons
 are  engaged  in  sugar  mills  and  about  10  to  12  crore  farmers  are  producing
 sugar  cane.  But  in  order  to  protect  the  interest  of  mill  owner  Government
 is  not  allowing  rise  in  the  price  of  sugar  cane.  It  has  been  reported  that
 Government  is  planning  to  sto  the  export  of  Gur.  This  decision  will

 definitely  have  adverse  effect  upon  farmers.

 As  the  Hon.  Minister  has  admitted  there  is  surplus.  So  far  as  the  produc-
 tion  of  sugar  is  concerned  then  what  is  the  need  of  imposing  control  only
 15-20  percent  people  are  getting  sugar  at  2  rupees  and  fifteen  paisa  per  Kg.

 on  control  rate  rest  of  the  people  at  buying  sugar  at  four  or  five  rupees
 फटा  Kg.  in  the  open  market.  For  the  sake  of  only  20  per  cent  people  the
 whole  country  should  not  be  made  to  suffer.  This  artificial  policy  should
 be  stopped.  There  is  no  justification  in  it.  With  the  rebate  in  excise  duty
 the  sugar  can  be  sold  at  Rs.  3  per  Kg.  in  the  opem  market.  The  consump-
 tion  of  sugar  will  also  go  up.  It  will  become  almost  double.

 Price The  Government  should  clarify  its  policy  regarding  sugar  cane.
 less  than  Rs.  15  per  quintal  is  not  remunerative  for  farmers.

 Rebate  in  excise  duty  should  be  given  to  Khandsari  industries  also
 otherwise  it  will  be  considered  as  anti-farmer  policy.  The  small  industries
 will  be  discouraged  and  big  industries  will  flourish.

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shii
 Bhanu  Pratap  Singh):  Our  country  is  surplus  so  far  as  production  of  sugar  and
 Gur  is  concerned.  The  fact  is  that  25  lakhs  tonnes  of  sugar  is  still  lying
 in  the  sugar  factories  and  there  is  no  export  market  for  the  same.  Under
 the  circumstances  it  will  not  be  advisable  to  increase  the  price  of  sugar  cane.

 the  price  is  increased,  this  will  give  an  incentive  to  producers  to  grow
 more  sugar  cane  and  the  result  will  be  that  their  crop  will  not  be  sold  and

 ultimately  they  will  be  put  at  loss.  Therefore  taking  a  long  time  perspective
 cane  by  raising  its  price. we  should  not  encourage  ‘production  of  sugar

 crops  which  may Instead  the  producers  should  be  advised  to  grow  other

 prove  more  profitable  for  them.
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 [Shri  Bhanu  Pratap  Singh]

 Secondly’  there  ‘should  be  some  relationship  between  the  .price  of  raw
 material  and  the  finished  product.  In  fact  there  is  no  confrontation  between
 the  cane  growers  and  mill  owners.  The  confrontation  is  between  the  cane

 growers  and  consumers.  It  is  not  possible  to  enhance  the  price  of  sugar
 cane  so  long  the  consumer  wants  to  purchase  sugar  at  the

 Present
 rate  of

 Rs.  2.15  per  Kg.

 A  question  has  been  revised  that  why  sugar  mills  have  been  allowed
 relief  in  excise  duties  as  against  the  Khandsari  mills  The  reason  15.0  that

 the  sugar  mills  have  not  been  able  to  reimburse  full  cost  of  these  production
 and  they  are  accumulating  losses  The  condition  of  Khandsari  mills  ह है

 entirely  different  Their  cost  of  production  is  less  and  they  have  a  profit
 margin.  Therefore  the  question  of  giving  excise  duty  relief  to  Khandsa:
 mills  do  not  arise

 So  far  as  the  export  of  gur  is  concerned  it  does  not  relate  to  my  ministry.
 I  will  refer  this  matter  to  the  concerned  Ministry

 तत्पश्चात  लॉक  सभा  15  दिसम्बर  1977/24  अग्रहायण  1899  )  गरुवार  के  ग्यारह

 बज  तक  क  लिए  स्थगित  हुई 1

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  eleven  of  the  clock  on  Thursday  the
 15th  December,  1977/Agrahayana  24  1899  (Saka).

 172

 था  ew  एस  एस  एस  दिल्‍ली  )  /  7-1-4-78-200


